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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  अगर  हम  सही  ढंग  से  सभा  की  कार्यवाही  में  भाग
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 नहों  होना  चाहिए  fas  मिलन  बिजनेस  होना  चाहिए  था  ।  लेकिन  आपने  arfafiraat

 बिजनेस
 कर  के  हुम  लोगों  को  बाध्य  कर  दिया  है  ।

 थी  सुब्रह्मण्यम  eal  उत्तर  :  अंतिम  दिन  कहने  का  क्या  लाभ  है  ?  क्या

 इसका  कोई
 महत्व

 अध्यक्ष  महो  दय  :  इसका  मतलब  है  समृद्धि  ।

 sito
 के०  के०  तिवारी  :  सत्ता

 दल  के
 लिए  समुद्री  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सारे  देश  के  लिए  समृद्धि  |

 aft  हरिकेश  बहादुर  :  विपक्षी  नेताओं  द्वारा  रामलीला  मैदान  सें  की  गई  सभा

 के  बाद  यह  हुआ  हैं  ।  पूरा  तरह  से  सुखा  ही  पड़ा  हुआ  था  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  भाषा  करता हूं  कि  बाढ़  में  सत्ता  दल  का  पुरी  तरह  से

 सफाया  हो  जायेगा
 |

 11.02

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सधा  को  श्री  सिन्हा  के  दुखद  निधन  को  सुचना  देनी  है  ।
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 श्री  सिन्हा ने  1967 से  1977  के  दौरान  चौथी  भर  पाँचवी  लॉक  सभा  में  उत्तर  प्रदेश  के

 निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  था  ॥

 वहू  एक  वरिष्ठ  स्वाधीनता  सेनानी  थे  और  उन्होंने  स्वामी
 नता  आन  है  है लौल  aq  में  सक्रिय  रूप  से

 भाग
 लिया

 कौर  इस  दौरान  अनेक
 वर्षों

 तक  कारावास  में

 r
 श्री  सिन्हा  व्यवसाय  से  वकील  थे  और  वह  अनेक  शैक्षणिक  तथा  राजनीतिक

 संगठनों  से  सम्बद्ध  रहे  |

 वह  एक  योग्य  संसद विद  थे  और  सभा  की  विशेष  रूप  से  विदेशी  मामलों  से

 सम्बन्धित  विषयों
 में  गहरी  रूचि  लेते  थे  ।

 वह  एक  सुविख्यात  पत्रकार  थें  और  उन्होंने अग्र
 जी  और  हिन्दी  की  कुछ  पत्रिकाओं  के

 प्रकाशक
 az  प्रबन्ध-निदेशक  का  कायें  भी  किया  ।

 श्री  सिन्हा  ने  कई  देशों  की  यात्रा  की  और  969  में  उन्होंने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भारत

 का  प्रतिनिधि  किया  और  1970  में  उन्होंने  जमन  लोकतान्त्रिक  गणराज्य  और  यूगोस्लाविया

 को  भेजे  गए  भारतीय  संसदीय  दल  का
 नेतृत्व  किया  ।  64  वर्ष  की  आयु  24  1984  को

 फैजाबाद  में  श्री  सिन्हा  का  निधन  हो  गया

 हमें  अपने  इस  मित्र  के  निंधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  ।  और  मुझे  विश्वास  है  कि

 संभा
 भी  शोक  संपत्ति  परिवार  को  संवेदन  प्रकट  करेने  में  मेरे  साथ  है  ।

 दिवंगत  आत्मा  के  सम्मान  में  सदस्यगण  अब  कुछ  क्षणों  के  लिए  खड़े  होंगे  ।

 तत्पश्चात  सदस्य  थोड़ी  देर  मौन  खड़े  रहे
 ।

 कलन न  ला

 अध्यक्ष  महोदय  :.
 मैं

 आपको  एक  बात  बताना  चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  इससे  पहले  कि  और  मैं  कुछ  कहना
 चाहता  हूँ  ।

 meat  महोदय  :  मैं  चाहूंगा  कि  आप  एक  मिनट  मेरी  बात  सुन  ले  ।

 ैं  कहना  चाहता  पथ  कि  मेरे  पास  आज  सत्र  की  आखिरी  दिन  हैं  और  सब  लोगों के  मेरे

 पास  377  हैं  ।  अग्र  आप  मेरे  साथ  कोआपरेट  करें  और  उस  तरह  से  काम  करें  तो  बैठ  कर  मैं

 सारों  को  निपटा  दगा  और  सब  लोग  अपनी  बात  कह  पाएंगे  ।  यदि  श्राप  लोग  टाइम  लेंगे  तो

 मुझे  मजबुरी  होगी  और  सब  के  आ  सकेंगे  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 सारों  को  क्यो  मैं  एक  साथ  सुन  नहीं  अगर  आपने  सुनाना है  तो  उसका  एक

 तरीका

 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  कार्यवाही  qata
 में  कुछ

 भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 थ्रो  के०  लक प्पा  द्वारा  खबर  दी  गई  है  कि  लाहौर में
 कर्ताओं  को  पिस्तौलें  और  यहां  तक  कि  रिवाल्वरों  भी  दी  इस  देश  की  सुरक्षा  को  खतरा

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  इसके  अलावा  भोर  कोई  बात

 है
 ?  यह  तो  मैंने  सुन  ली  ।

 श्री  केਂ  के०  तिवारी  :  हम  हमेशा  ही  कहते  रहे  हैं  कि  उग्रवादियों  द्वारा  देश  में

 की  जा  रही  गतिविधियों  के  पीछे  विदेशी  ताकतों  का  हाथ  है  ।  पाकिस्तान  का  हमेशा  ही

 लिया  जाता  रहा  है  ।  अब  इसमें  कोई  शक  रह  गया  है  ।  गह मन्त्री  को  इस  बारे  में

 वक्तव्य  देनी  चाहिए  i  यह  मामला  देवा
 की

 सुरक्षा  से  जुड़ा  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हो  गया

 श्री  रामविलास  पासवान
 :  अध्यक्ष  प्राइम  मिनिस्टर  हाऊस  प  कहा  था  कि

 रामाराव  की  बर्खास्तगी  में
 कोई  हाथ  श्री  रामाराव  ने  प्रधानमन्त्री

 पर  आरोप  लगाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह-संगत  नहीं  है  ।  मैं  इस  पर  विश्वास  नहीं  करता  ।
 वहाँ

 में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 **.

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  मैं  आपकों  बताना  चाहता  हु  तारीख  at  are

 प्रदेश  पर  चर्चा  करते  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  उन  से  सलाह  नहीं  की  लेकिन

 भार्ज, कके

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यह  बात  सभा  में  कही  थी  ।  ऐसा  कुछ  नहीं  सैं  इस  पर

 विश्वास
 नहों  करने  वाला  ।

 प्रो ०  सध  दष्डदते  ;  क्या  आप  नहीं  मानते  कि  यह  एक  गम्भीर  मामला है  ।

 कके  काय  वाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  असंगत  है  ।  बिल्कुल  असंगत  |

 पो ०  मधु  दण्डवत  मैं  निदेश  115  के  तहत  आपकी  अनुमति  हूं
 !

 अध्यक्ष  महोदय :
 निदेश  115  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |  यह  विल्कुल  असंगत

 ste  च्च्  दण्डवत  :  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  था

 अध्यक्ष  मुझे  भापसे  ऐसी  आशा  नहीं  थी  ।  यह  बिल्कुल  असंगत  है  ।  अनुमति

 नहीं है

 ै

 अध्यक्ष  सहोदर  :  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 hs

 अध्यक्ष  सहो  दय  :  यह  असंगत  है  ।  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  मैंने  आपको  अपना

 संरक्षण  दिया  था  मैंनें  उन्हें  भी  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  ।  मैंने  पहले  हीं  यह  कह  दिया  है  ।

 प
 मैंने  इसे  te  कर  दिया  था  ।  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  वह  कार्यवाही  वार्ता  सम्मिलित  नहीं

 किया  जायेगा  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवातों  :  कया  मैं  एक  निवेदन  कर  सकता  है  ?  ag

 मत  रहें  कि  असंगत
 दै

 lag  समाचारपत्रों  में  छपा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  देती  ag  sad  है  ।  मुझे  यह  पसंद  नहीं  ।  यह

 असंगत  है  ।
 बिल्कुल  अनुमति  नहीं  है  ।

 **

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  समाचार  पत्रों  में  कई  एक  as  छपती  मैं  उन्हें  अनुमति  नहीं  दे

 रहा

 **

 wert  महोदय :  बिल्कुल  असंगत  है  ।  अनुमति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैरा  तॉत्पय  किसी  बुरी  मंशा  से  महीं  था  ।  समाचारपत्रों  में  कई  एक

 बातें
 श्रावित  होती  हैं  ।  हम  उन  पर  भरोसा  नहीं  कर  संकते  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्र  वर्षों  :  प्रधान  मन्त्री  को  इसका  खण्डन  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष
 महोदय  :  उन्होंने  पहले  ही  सभा  में  यह  कहा  है  ।  इससे  ज्यादा  क्या  fear  जा

 सकता  हैं  ?

 **
 कार्यवाही  वता  में  —  met  किया  गया  |
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 at  मनीराम  बागड़ी  अध्यक्ष  मेरा  एक  कानूनी  नुकता  है  ।  आपने  25

 तारीख  को  सदन  को  विश्वास  दिलाया  था  कि  उस  दिन  लेड  एक्वीजिशन  एकट  को  पास  किया

 भले  हो  रात  के  11  बजे  तक  बनता  और  उसके  बाद  कोई  और  काम  नहीं  किया

 जाएगा  ।  विरोधी  दल  के  सब  सदस्यों  ने  इस  बात  को  मान  लिया  था  ।  लेकिन  वह  बिल  पास

 होने  के  बांद  सुचना  तथा  प्रसारण  मन्नी  ने  वचन-भंग  किया  भर  लाइफ  इनसोरेंस  कार्पोरेशन  बिल

 को  ले  गया  ।  इसके  विरोध  में  हमने  प्रोटेस्ट  के
 तौर

 पर  वाक-आऊट  किया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  अपना  बचन
 नहीं

 तोड़ा  ।  मैं  जो  कहता  हूं  बहू  पत्थर  की  लकीर

 होता  है  ।

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 ( sit.  एच ०  के०  एल०  :
 मैं  आपसे  और  सभा  से  क्षमायाचना  करता  हूं  ।  मैंने  इस  लिए

 कहा  था  कि  जीवन  बीमा  निगम  पर  विचार  किया  जाएं  क्योंकि  मैं  खुद  भी  नहीं  जानता  q-—Ag

 भी  मेरी  गलती  है--कि  आपने  सभा  को  कुछ  आश्वासन  दिया  हुआ  मैं  आपसे  कौर  सभा  के

 सदस्यों  से  त्रिषा  wa  माफी  माँगता  हूं  यह  केवल  इसलिए  किया  गया  कि  राज्य  सभा  से  संदेश

 आने  की  आशा  थी  |

 गोमती  गुरब्रिन्दर  कौर  ate  अध्यक्ष  मैं  और  श्रीमती  सुखवंत

 कौर  दोनों  एक  ही  बात  पर  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ।  पंजाब  में  गलत  किस्म  का  प्रोपेगेंडा  कर  के

 बच्चों  को
 मिसाइल  किया  जा  रहा  है  19  से  22  साल  तक  के  बच्चों

 ने  ही  एयरोप्लेन  को  अगवा

 किया  है  ।  2  सितम्बर  को  जो  acd  सिख  कांफरेंस  होने  जा
 रही  है  ,  उनमें  इनवाइट  करने  के  लिए

 बहुत  गुमराह  करने  वाली  चींटियां  लिखी  जा  रही  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उसके  बारे  में  चर्चा  करने

 का  मौका  दिया  जाए  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मन्त्री  को  इस  बारे  में  ध्यान  देना  चाहिए  |

 सरकार  मंडल  किशन  की  रिपोर्ट  के  बारे  में श्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव
 :

 पब्लिक  ओपीनियन  लेता  चाहती  है  ।
 पिछले

 दिनों  विरोधी  दलों  के  नेताओ ंने  आपको  इसके  बारे

 में  लिख  कर  दिया  ary

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जो  कुछ  मैं  कर  सकता  वह  मैंने  कर  दिया  हैं  |

 श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आपने  उसको  सरकार  के  पास  भेजा

 सरकार  का  उस  पर  क्या  रिएक्शन  है  ।

 श्री  हरीश  कुमार  मंगलवार  :  अध्यक्ष  पूरा
 उत्तर  प्रदेश  पिछलें  चार

 दिन  से  बिजली  न  होने  की  बजह  से  अंधकार  में  है  ।  सब  काम  ठप्प  पड़ा  है  ।  लोग  रहे  हैं  ।

 आप  इस  बारे  में  कुछ  कराइए  |  वहां  पर  बिजली  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  कर  रखी  है  ॥

 अध्यक्ष  महादेव  :  पह  तो  स्टेंट  सबजेक्ट  वहां  पर  गवर्नमेंट  लेजिस्लेटिव  असेम्बली
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 घो  fo  बाला नन्दन  (agragea  That  केरल  सीमेंट  घोटाला  के  बारे  में  कब  विचार

 करना

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।.  समय  की  कमी  के

 इसे  नहीं  लिया  जा  रहां है  |  अन्यथा  सरकार  इसके  लिए  तैयार  कांग्रस  पक्ष  के

 माननीय  सदस्य  इस  पर  चर्चा  के  लिए  तेयार  थे  ।  प्रश्न  केवल  समय  को  है

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  daar  किया था  कि  इस

 ama  के  अन्तिम  दिन  सामंती  पंच  वर्षीय  योजना  के  नीति  पत्र  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  अब

 मैं  देख  रहा  हूं  कि  आज  क  कार्यसूची  में  यह  शामिल  नही  ऐसा  कसे  हुआ  ?  किसने  फसल

 किया है

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह
 था  कि  या  तो  इस  पर  चर्चा  की  जाए  या  अन्य  दो  विषयों

 पर  ।  ब्राद  में  हमने  यहाँ पर  श्री  लंका  और  मूल्य  वृद्धि  पर  चर्चा  की  थी

 शनी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मूल्य  वृद्धि
 पर  तो  यह  ध्यानाकर्षण  था  ।

 डा०  सुब्रह्मण्य  स्वामी  क्या  उन्होंने  योजना  को  हो  छोड़  देने  का  फैसला  कर  लिया

 अध्ययन  महोदय
 :  दो  विषय  लिये  जाने  थे  ।:  23  तारीख  की  कार्यसूची  में  शामिल

 लेकिन  समयाभाव  ही  एक  मात्र  कारण  पहले  यह  कार्यसूची
 में  शामिल

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  :  हम  इस  पर  प्रकट  करते  हैं  ।  आप  अपना  विधायी  कायें

 समाप्त  करना  चाहते  हैं  ?

 झ्ग्ठु  i  इसे  समाप्त  करने डफ
 यम

 स्वामी  :  क्या  कोई  सांतवी  योजना  होगी  या

 का  फैसला  कर  लिया  हैं  ?

 att  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  अगर  आप  गारंटी
 दे  कि

 एक  अधिवेशन  और  तत्र  कोई

 बात
 नहीं  te

 म्रध्यक्ष  महोदय  :  एंक  अधिवेशन  अवश्य  और  होगा  |  घबराइये  एक  अधिवेशन

 अवश्य  भीर  होगा  भाप  जानते  हैं  कि  मैं  कभी  भी  अपनी
 से  मुकरता  नहीं  हूं  ।  एक  afar

 होने  जा  रहा  है  ॥

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  सातवीं  लोक  सभा  का  या  आठवीं  लोक  सभा  का  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बारे  में  मैं
 कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 कृष्ण  चन्द्र  हॉल्टर  मैं  भापका  ध्यान  भारित  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हैं  ।
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 —————  आअ  ल  व्लसनवल

 —
 महोदय  :  आपने  पहले  हो  ऐसा  कर  लिया  है  ।

 =>  a3T श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  हमें  अपहरण  ह  नाय  विमान  के  विमान  चालक  और  कर्मी  दल

 को  बिदाई  देनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 लोग  बधाई  देंगे  :

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  जो  कुछ  कहा  उसके  बाद  कम  से  कम

 ~ 4 सरकार  कों  सातवीं  योजना  के  बारे  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  कि  वे  इस  बारे  गम्भीर

 क्या  सातवीं  योज़ना  बनने  जा  रही  हैं  या  वे  इसे
 समाप्त

 करने  जा  रहे  हैं  ?

 थमो  सत्यनारायण  भाटिया  ;  अध्यक्ष  नीमच  में  सीमेंट
 कारपोरेशन  आफ

 इन्डिया  के  कारखाने  में  लगातार
 सी  मेंट  चोरी  की  घटनाएਂ  रही  हैं  जिसे  रोका  जाना  चाहिए

 ताकि
 राष्ट्रीय  सम्पत्ति  का  नुक़सान  न  हो  |

 अध्यक्ष  महोदय  आप  लिख  कर

 शो  adie  अग्रवाल  :  क्या  सरकार  कों  अधिवेशन  एक  या  दो  दिनं  और  बढ़ा

 देन ेमें  कोई  गम्भीर  आपत्ति है  हम  सातवीं  योजना  पर  चर्चा  कर  सकते  आप  के
 अखबार

 में

 आप  एक  ओर  महत्वपूर्ण  खबर  पायेंगें  कि  पजाब  सरकार  ने  अभी  तक  विश्व  सिख  सम्मेलन  के  बारे

 में  फैसला  नहीं  किया  हैं  ।  सारा  मामला  अनिश्चित  है  आपने  समाचार  पत्रों  यह  भी  पढ़ा  होगा

 कि  चीनी  फौज  afarna  कश्मीर  पाकिस्तान  क्षेत्र  et  में  पहुंच  गई  है
 ।  यह  एक  गम्भीर  बात  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  किं  सरकार  को  इन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं है

 ।

 श्री
 सतीश  aa ait  :

 क्यों
 नहीं  सत्र  को  एक  fea  बढ़ा  देते  ?

 क्या

 अध्यक्ष  सौंप  :  मैं  नहीं  जानता  |

 श्री  सत्य साधन  ahadt  :  तो  और  कौन  जानता  है  इसे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तुरन्त
 नहीं

 बता  सकता  |

 श्री  सती  अग्रवाल  :  भाप  संसदीय  कार्यों  के  मन्त्री  से  पूछिये
 ।  राज्य  सभा  का  अधिवेशन

 29  तारीख  तक  हम  भी  29  तारीख  तक  बेठ  कर  इन  मामलों  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 1.0  भान  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों  भा दिवा  पतियों
 के

 बारे  में  सातवीं  योजना  के  पैरा  अनुसार  fcr a7  खत्म  हो

 अध्यक्ष
 महोदय  :  भा  गया

 सारा
 का  सारा  |

 aft  mee  बिहारी  वाजपेयी  आज  तो  आखिरी  दिन  है  सुन

 लीजिये
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 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  तो  बाद  में  मैं  सुन  रहा  हूं  ।

 भो  अटल  बिहारो  वाजपेयी
 :  मैं  बाद  में  आया  पर

 सही  सलामत  आया  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भगवान  आपको  ऐसा  ही  रखे  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  उत्तर  :  सातवीं  योजना  पर  डिस्कशन  कराइये

 आयें  1

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  समय  नहीं  है  ।

 गोमती  प्रमिला  दंडवते  :  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  को  लेसा  चाहिये  न  कि  इस  जीवन

 बीमा  निगम
 विधेयक  को  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  समय  नहीं  है  ।

 श्री  सुरज  भान  :  वह  परा  डिलीट  होना  चाहिए  |

 site  सैफुद्दीन  सोज  :  केन्द्रीय  कक्ष  में  ब्रिटिश  काल  के  दौरान  बनायी  गई

 आदम
 कद  राष्ट्रीय  नायकों  के  चित्र  -  लगे  हुए  थे  ।  अधिवेशन  के  समय  उन्हें  हटा  दिया  गया

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखे  कर  दो  ।  मुझे  फैक्टर  पता  नहीं  हैं  ।  आप
 मुझे

 लिख  कर

 प्रो ०  सैफुद्दीन  सोज  :
 मैं  पूर्ण  सुचना  पहले  दे  चुका  हूं  ।

 mene  महोदय  :  मैं  देख  लगा  |  मैं  आपको देख
 कर  बताऊगा  ।

 श्री  जी०  भूपति
 :  अध्यक्ष  आन्ध्र  प्रदेश

 ला  एन्ड  आमेर  खराब  हो

 |

 \
 {

 mata  भगवान  देव  अध्यक्ष
 जी ol  "|  जो  वायुयान  अपहरण  कर

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  हो  गयां  ।

 TT .=—  ovr:
 ara  भगवान  देव  :  अध्यक्ष  जो  व  | ह |  को  द  रण  कर  के  ले  जाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह
 तो  हो  गया  ।

 मै  ने
 सुन

 ली
 है  यह  बात  ।  दो  दफा  सुन

 ली  ।  बहुत

 बात  हो  चुकी  है  इसके  ऊपर  ॥

 a  fa  बात ait  ba  ee  लास  पास  :  महोदय  उन्होंने  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  भारत  सरकार  विफल

 हो  गई
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 sro  tat  मोदी  थ  trey श्री  me
 राम  गा पल  का  :  at,  dl  प्रदेश  facia  सभा  को

 fan  इस  ay  प्र  जल्दी  बुलाने  के  लिए  alo  मत  दंडवते  का  समझें  करता हूं  और  उनसे  पुरी

 तरह  सहमत  हूं  ।

 हैं

 श्री  राम  विलास पासवान  :  इस  समय  आप  आन्ध्र  प्रदेश  के  मामले  को  कसे

 अनुमति  दे  सकते  हैं
 ?

 यह  कार्यवाही  में  al  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मजाक  में  आप  से  कह  रहे  थे  ।  यह  कार्यवाही  में  नहीं  है
 ।

 थों  मूलचन्द  डागा  :  पिछले  दिन  जीवन  बोला  निगम  विधेयक  पर

 विचार  करने  के  लिये  वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  श्री  जर्नादन  पुजारी  द्वारा  प्रस्तुत  किया

 गया  था  ।  आप  कायें  सुंची  में  इस  मद  को  उपयुक्त  क्रम  नहीं  दिया  गया  इस  संदर्भ  मैं

 कौल  तथा  डाकघर  द्वारा  लिखित  किताब  के  पष्ठ  संख्या  517.0  में  एक  उद्धरण  द  गा

 एक  प्रतिष्ठापित  परम्परा  है  कि  नयी  मद  लेने  से  पूर्व  कायम-सुची  को  रोष  को

 मद  लिया  जाता  है  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  है
 तो  सही

 ?

 alt  मूल  चन्द  डागा  :  परन्तु  इसे  कार्य  सुची  के  भारत  में  रखा  गया  है  ।  क्यों  नहीं  मैं  इस

 पर  यत्र  तथा  का  प्रश्न  उठाऊं  ?

 spray  जै  घ आता  ठ  तो  ad  में  इसे  सर्वप्रथम भ्रध्यक्ष  सहो दय  :  अगर  इसे  सबसे  पहलें  लिया

 रखा  जायेगा

 श्री  मेल  चन्द  डागा  :  कृपया  एक  मिनट  के  लिये  मेरी  बात  सुनिये  ।  नियम  72  के  अंतत

 हम  अपने  संशोधन  देते  हैं  ।  आप  चाहते  हैं  कि  विधेयक  कों  आप  ही  पुर:स्थापित  होना  चाहिए

 और  इसे  आप  ही  पारित  किया  जाना  चाहिए  बाद  में  व्यक्ति  अपना  दिमाग  लगा  सकता  ।

 न  हो  घनश्याम  79  के  अंतगर्त  अपना
 संशोधन

 ला  सकता  है  ।  इसे  प्राथमिकता  मिलनी  हो

 चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  नियमों  के  अनुसार  आता है
 ।

 श्री
 मूलचन्द  यह

 उचित  नहों  है  ।  मैं  ही  संशोधन
 कर

 चुका

 लेकिन  अगर  आप  लिस्ट  कामे-सूची
 में  देखेंगे  उस  मंद  को  तो  सबसे  अन्त  खां

 गया
 हैं  ।

 ग्रीष्म  महो  दय  :  सरकार  भावक्ष्यकताओों  तथा  मेरे  निर्णय  पर
 कार्य-सूची

 को  दुबारा
 ह  क

 मने
 कार्यवाही-वृर्तात  में  सम्मिलत  नहीं  किया  गया  |
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 ae

 से  व्यवस्थित  किया  जा  सकता  है  ।  इममें  कुछ  भी  गलत  नहीं  है  ।

 यह  लिखा  जायेगा  |

 श्री  adler  अग्रवाल  :  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक को  पारित  करने  की  कोई  नहीं

 है  |  यह  इन्तजार  कर  सकता  अभी  से  कयों  हड़बड़ी मचायी  जाये  ?

 sit  मूलचन्द  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  इसे  लिया  जायगा  |  कया  आप

 हमें  आश्वासन  देंगे  कि  इसे  आजਂ  लिया  जायेगा  |.

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैं  कहू  सकता  हूं  कि  यह  fac  कार्य  सूची  का  हिस्सा  है  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  मैं  यह  अजे  कर  रहा  मुसीबत  यह  है  कि  रूल  79  भाप  देखिए  ।

 अगर  आज  आप  एक  बात  करना  चाहते  हैं  तो  जो  बिजनेस  शुरू  हो  गया  है  उसको  करने

 के  लिए  पहले  रखना  चाहिएं  |

 क्या  आप
 आश्वासनਂ  देंगे  कि  हमें  आज  लिंया  जायेगा

 )

 अध्यक्ष  महोदय  बोलने  दीजिए  ।  आप  क्या  कर  रहे  हैं
 ?  ब्रीच  में  बोलते  हैं  ।  बठ  जाइए

 राकेश  जी  |

 श्री  अटल  ars
 :  चुनाव  .

 कमीशन  ने  सिफारिश  की  है  कि

 भासौर  में  चुनाव  71  के  इलेक्टोरल  रोल  को  आघार  बनाकर  होना  उसके  लिए  पीपल्स

 रेंजर  जेनरेशन  ऐक्ट  में  संशोधन  आवश्यकता  होगी  ।  लेकिन  आज  सेशन  खत्म  हो  रहा  यंह

 संशोधन  कब  होगा  t

 एक  माननीय  सदस्य  :  नवम्बर  में  ।

 att  सत्य साधन  चक्रवातों  श्री  वाजपेयी  ज  पे  कुछ
 भीक
 कया  नी  हैं  हम  उनका  विरोध

 करते  हैं  1  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  |  मेर  दल  की  से  मैं  इसे  काय
 re

 वृतान्त  में

 लाना  चाहता  हूं  कि  हम  इसके  विरोध  में
 निर्वाचन

 आयोग  को  राजन  तिक  निर्णय  लेने  का  कोई

 अधिकार  नही ंहै  |  यह  राजनैतिक  निर्णय  है  ।

 परिधान

 थी  Mito  एन०  राकेश  पुलिस  के  अत्याचार  से  पीड़ित  दिन

 से  भूख  हड़ताल  कर  रहे  उसका  कोई
 समाधान  नहीं  निकला

 % 2k
 कार्यवाही  में  सम्मिलित  नहीं

 किया

 10
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 (i  Sey fafaze
 र  a  आश्वासन  दियां  UT  far  माइनारिटीज  कमीशन  ने  जा

 रिपोर्ट  दी  है
 उसे  वह  सदन  में  पेश

 करेगे  ,  उसे
 पेश  नहीं  किया  भर  मंडल  कमीशन  at  feats

 भी
 पेश  नहीं  क्या

 wearer  सहोदय  अनुमति  नहीं

 ay  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रों
 :  कल  अनार में  7  आदमी  गिरफ्तार  किए  गए

 ।

 उनके  ऊंपर  लाठी  चाज  हुआ  ?

 eq  अध्यक्ष  :  यह  स्टेट  सबजेक्ट  मैं  क्यां  करू  ?

 ait  राजनाथ  सोनकर  झ्ञास्त्री  :  यह  स्टेट  aaa  नहीं  है  ।  प्राइम  मिनिस्टर  वहां  गई  थीं

 उनके  स्वागत  के  समय
 पहुं  हुआ

 |  मैं  चाहता  हूं  इस  पर  विचार  किया  जाय

 ait  जनता  वाला  (Gata) :  1971  की  असम  मतदाता  सूची .  को

 अपनाने  के  बारे  में  हमें  सरकार  तथा  निर्वाचन  आयोग  से  कड़ी  है
 |  हमने  1979  की

 मतदाता  सूची  मांग  को  है  ।

 अध्यक्ष  महो दय  यह  आपके  विचार  हैं  और  ag  उनके  विचार  हैं  ।  मुझे  इसमें  कुछ  नहीं

 करना  है

 dee

 11,25  प

 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 बिधि  आयोग
 wr  प्रतिवेदन

 fafir,  न्याय  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  मैं  द्वारा

 उसके  विरुद्ध  मुकदमें  सुधार  संबंधी  कुछ  सिफारिशों  के
 वारे

 में  विधि  आयोग  के
 100

 वे

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 संभा-पटेल  पर  रखता

 g
 ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  8688/84)

 seit  मॉटर  यान  कराधान  )  अधि  1983  के  अधीन  अधिसूचना  तथा

 अधिसूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारणों
 का

 कलकत्ता
 गोंद

 श्री  ब्रोड  के  erst,  महा पत्तन  नफ्स  अधिनियम  1983

 ष्  att  अधिसूचना

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में
 राज्यमंत्री  जिंयाउरंहमांन  अ  |

 निम्नलिखित  पत्र
 सभा--पटल

 पर  रखता
 :--

 (1)  अधिसूचना  स०
 कज

 wo  डी  ०  नग
 a

 (@)  fe  व  at  10%
 क  पि  ची  चने  प्यार  192  को  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र  जी

 il
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 संस्करण  जो  1  दिसम्बर  1983  के  दिल्ली  राजपत्र 1H  के है|
 शा

 शित  हुई  थी  जो  दिल्‍ली

 मोटर  यान  का राध घान  1983  के  उपबंधों  के  vada  की  तारीख  के

 वारे में  है  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  अधिसूचना  कोसभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब

 के
 कारणों

 को  शनि  बाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी

 थाली  में  रखें  गये  ।  देखिये  संख्या  8689 /8

 (3)  कलकत्ता  गोदी  श्रम  वोट-वर्ष  1977-78
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 aaa  तथा
 लेखा परिक्षित

 ले
 लेखें  ।

 (4)  कलकत्ता  गोदी
 श्रम

 बोर्ड  के  वर्ष  1978-79  के  बारीक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 मप्र at  तथा
 लेख परीक्षित

 aa  ।

 (5)  कलकत्ता  गोदी  श्रम  वनों  केन्द्र  1979  80  के  वार्षिक  की  एक  प्रति  तथा

 अग्रेजी  तथा  लेखा परिक्षित
 लेखे

 (6)  कलकत्ता  गोदी  श्रम  ats  के  वर्ष  1980.81  के
 विधिक  की  एक  प्रति  यथा

 अंग्रजी  तथा  लेखा परिक्षित  लेखे  ।

 (7)  कलकत्ता  गोदी  श्रम  ats  के  ad  1981-82  के  बारीक  प्रतिवेदन  कीं  एक  प्रति  तथा

 नथ  जी  तथा  लेखा परिक्षित  लेखे  ।

 (8)  कलकत्ता  गोदी  श्रम  बोर्ड  के  वर्ष  1982-83  के  विधिक  प्रतिवेदन की  एक  प्रति  तथा

 अग्रणी  तथा
 लेखापरिल्ित

 लेखे  |

 (9)  उपयुक्त  (3)  से  (8)  तक  में  उल्लिखित  पत्रों  को  पर
 रखने  मे ंमें हुए

 विलम्ब  के

 को
 दर्शाने

 वाले  6  विवरण  (fzee  तथा  भ  Wat

 (ienma  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  8690/84)

 (10)  महा पत्तन  न्यास  1963  को  घारा  124  की  उपधारा  (4)  के

 लिखित
 भधिसूचनाओों  एक  प्रति  तथा  भ  ग्रेजी

 सामानी  842,  5  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हूए  थे

 तथा  जिनके  द्वारो  ach

 ५

 पत्तन  न्यास  परीक्षण  गृह  विनियम
 तथा  प्रभारों

 की
 1982  अनुमोदित

 कौ  गई  है
 )

 सामानी  549  जो  28
 1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए

 थे  तथा  जिनके  द्वारा
 तूतीकोरिन

 पतन  न्यास  कर्मचारी  वरिष्ठता  att  पदोन्नति

 amar  1984  का  भामुमो  दिल  किए  गए  हैं  ।
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 सोनी  611  जो  16  1984  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित  हुये

 थे  तथा  जिनके  द्वारा  तूतीकोरिन
 पत्तन  न्यास  कर्मचारी  ।  वरिष्ठता  और  पदोन्नति

 संशोधन  1984  का  अनुमोदित  किए  गये  हैं  ।

 सामानी  550  जो  31  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए

 थे  तथा  जिनके  द्वारा  तूतीकोरिन  पत्तन  कर्मचारी  पहला  संशोधन

 1984
 अनुमोदित

 किये  गये  हैं

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  8691/84)

 न्यूनतम  मजदूरो  अधिनियम  ,  1948  के  अधीन  अधिसूचना

 मैं  न्यूनतम  मजदूरी धम  एवं  पुनर्वास  मंत्रालय  सें  मंत्री  :

 1948  30  क  के  न्यूनतम  मजदूरी  1984,  जो  4  अगस्त

 1984  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसू चना  संख्या  सामानी  846  में  प्रकाशित  हुये  की  एक

 sofa  हिंदी  तथा  अ  ग्रेजी  सभा-पटले  पर  रखता  हूं  ।

 यायालय  में  रखी  गयो  ।  देखिये  संख्या  8692/84

 विषयक  1955.%  sata  अधिसूचना  तथा  नारियल
 विकास

 बोर्ड  अधिनियम  1179  के  अधीन  अधिसूचना

 नेशनल  कॉपरेटिव  यूनियन  आफ  इण्डिया  तथा  नेपाल
 काउंसल

 फार

 काअपरेटिव  टू  लिंग  सई  के  विधिक  लेख  एवं  समीक्षा

 नल  एग्रीकल्चरल  कोआ पर  टिव  फेडरशन  आफ  इन्डिया  fafazs:  नई  दिल्ली
 कके

 के  ales  लेख  va  समीक्षा

 कम्पनी  अधिनियम  के  अधीन  बारीक  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षाएं

 उपयु  क्त  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारणों  को  दर्शाने  वाले

 विवरण

 सभा  पटल  पर  निम्नलिखित कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  dite

 पत्र  रखता

 (1)
 आवश्यक  वस्तु  1955  कौ

 धारा  3  की  उपधारा  (6)  के
 सूचना  aro  ato  नि०  490

 (31)
 जो  2  1984  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  उर्वरकों  के  देंगी  निर्माताओं  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों/संघ

 राज्यों  क्षेत्रों  वस्तु  बोर्डो  को  1  asta  1984  से  50  1984  भचधि  के

 दौरान  को  जाने  वाली  उर्वरकों  की  सप्ताई  संबंधी  आदेश  दिया  हुआ  की  एक  प्रति

 हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  waar  में
 र्थी

 गयी  देखिये  संया  8693/84

 (2)  नारियल ie
 Meera  बातें  afafiaz,

 19
 79  की  धारा  21  के  बिकास

 बो

 i3
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 —e  दी  के  ary  राजपत्र में  अधि भर्ती  1984  को  जा  23  1984  था

 सूचना
 ATo  को ०  नि०  625 में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।  एक  नदीं  तथा  अ  प्र  जी

 संस्करण )

 में
 रखी  गयी  1

 देखिये
 संख्या  8694,  84)

 (3)  नेशनल  कोऑपरेटिव  युनियन  ans  नई  के  वर्ष  1932-85  के  वार्षिक  प्रतिਂ

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  भ  ग्रेजी

 (4)  नेशनल  कोआपरे  टिव  यूनियन  ays  इडिया  नई  के  at  1982-83  के  वारिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परिक्षा  प्रतिवेदन  |

 (5),
 नेशनल  कोआपरेटिव  यूनियन  आफ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  19 982-83  कार्यकरण

 सरकार  द्वारा
 समीक्षा

 को  एक  प्रति
 तथा

 ५ ॥ जी

 (6)  उपयुक्त  (3)  से  (5)  तक  में  उल्लिखित  पत्रों  को  संभा  पटल  पर
 रखने

 में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  संस्करण  t

 (waraa  में  रखे
 गये

 देखिये  8695/84)

 (7)  नेशनल  काउन्सिल  फार  कोआपरेटिव  के  वर्ष  1982-83  के  aifae

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी
 ।

 (8)
 नेशनल  काउन्सिल  फार  asaratica  नई  दिल्‍ली  के  aq

 1882-83  के
 वार्षिक  लेखाओं

 की  उन  पर
 लेखा

 परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (  9)  नेशनल  कहानी  सल  फार  कोऑपरेटिव  नई  fF ag  1982-83  के  कार्यकरण  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक्  प्रति  तथा  ।

 (10)  उपयुक्त  (7)  से  में  उल्लिखित  पत्रों
 कीं

 पटल  qt  रखने  में  हुए  faena  के

 कारणों  A  बाला
 एक

 विवरण  तथा  aa  at  संस्करण  )  ।

 थाली
 में  रखे  गये  देखिये  संस्था  8696/84)

 (11) )  नेशनल  ufaaeata  कोआपरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  साफ  इडिया  लिमिटेड नई  दिल्ली

 के
 वैसे

 1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ( fara}  तथा  अग्रेजी  लेखे

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  (

 (12)  नेशनल  प्री  कल्चरल  कोआपरेटिव  मार्के  टिंग  फेडरेशन  इडिया  fafaer  न  दल्ली

 के  वर्ष  1982-83  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  म  ग्रेजी

 |

 (13)  उपयु
 क्त  (11)  और  (12)  में  उल्लिखित  पत्रों  को

 सभा
 '  टल  फर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  शनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  AAT  संस्करण
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 (srerres  a  SS व  गये  देखिये  संख्या  एल  8669/84)

 ध् #  |  फक  >  area  ४ फ  जरि  a  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक (14)  कम्पनी  1956  की  धारा

 प्रति  (feral  तथा  अंग्रजी

 मध्य
 प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विरासत  निगम  मर्यादित  कवि  1976-77  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा

 ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  का  वर्ष  1976-76  FT

 वापक  लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महान  परीक्षक  की  fecqy-

 frat  ।

 प्र
 थाली  में  रखे  गये  देखिए  संख्या  zt.  8698/84)

 गुजरात  कृषि-उद्योग  निगम  के  at  1981-82  के
 कायक  *

 ण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा
 ।

 गुजरात  क़षि-उद्योग  निगम  का  वह  1981-82  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरोक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रण  7-ASIMa ayy  की  टिप्पणियां  ।

 (15)  उपयुक्त  (14)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को

 शनि  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रजी  |

 में  रखे  गये  देखिये  संख्या  8699/84)

 (16)  वैध  किये  मये  पशुओं  के  वारे  में  श्री  अटलबिहारी  के  अतिरिक्त  प्रश्न  संख्या

 3194  के  13  1984  को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  बाल wl
 q  ऐक  विवरण

 त्यों अ  प्रेमी

 में  रख  गय  8700/84)

 पॉस्चर  इ्टोच्यट  आफ  wat  प्रतिवेदन  और  पत्रों  को  सधा  पटल  पर  रखने

 किस
 में  हुए  नए  स्ब  के  कारणों  एक  विवरण  |

 स्वास्थय  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 कुमारी  कुम दं बेन  एम  जोशी  निम्नलिखित  पत्र सभा  पटल  पर  रखती  हु
 :--

 (1)  पॉस्चर  इस्टोच्युट  ऑफ  कार  के  वर्ष  1979-80.  वारिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  मथा  भ  प्र  संस्करण  तथा  लखा परी क्षत  लेखे  |

 (2)  पॉस्चर  इ  आफ  कार  के  वर्ष  1980-81  के-वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अ
 ग्रेजी

 तथा
 लेखा  रक्षित

 लेखें

 @)
 पॉस्चर  इ  ‘eabeqz  आफ  इ  fenr,  कपूर  ag

 198  1-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  की

 an  प्रति  तथा  भ  प्रेमी  तथा
 लेखापरीक्षत  लेखे
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 (4)  पॉस्चर  इ  स्टीच्यूट  कार  के  वर्ष  के  1982-83  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षत  लेखे  |

 (5)  पॉस्चर  इंस्टीच्यूट  कपूर के
 वेष  1979-80  से  1982-83  तक  के  काफ्रंकरण  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  |

 (6)  उपयुक्त  (1)  से  (5)  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारणों  को  say  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  संस्करण  |

 में  रख  गय  देखिए  संख्या  8701/84)

 दिल्ली  विकास  के  align  लेख  तथा  समीक्षा  और  पत्रों

 को  समा-पटल  at  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  विवरण

 खेल  विभाग  fata  और  आवास  मंत्रालय  में  तथा  ससदीय  काय  विभाग  में  उपमंत्री

 (at  मह्लिकाजू
 मैं  निम्नलिखित  पत्न-सभा-पटल  पर  रखता

 (1)  दिल्ली  विकास  1957  की  घारा  25  उपधारा  (4)  के  दिल्‍ली  विक़ास

 के  वर्ष  1982-89  के  वार्षिक  लेखों  की  एक  प्रति
 तथा  अजगर  जी

 तथा  उन  पर  लेखा
 परीक्षा  प्रतिवेदन

 (2)  दिल्ली  विकास  के  वर्ष  1982-  83
 के  लेखों  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  नी

 एक  प्रति  (fare  लथा  ग्रेजी  संस्करण

 (3)  उपयुक्त  1)  कौर  (2)  में  उल्लिखित पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारणों  को  द्शोने  बाला  एक  विवरण  तथा  भी  जी  संस्करण  ॥

 थाली  में  रखे  देखिए  संख्या  टी  8702/84)

 11.27  कप

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 महासचिव :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  &  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की

 सुचना  सभा  को  देनी
 दै

 ः

 *' राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  के  निधम  1२7 के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  25

 [984  को  पारित 1984  को  हुई  भरनी  बेठक  लोक  सभा  द्वारा  23

 संविधान  संशोधन )  1983,  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  68  के

 are  के
 अनुसार

 रबिना  किसी  संशोधन  के  पारित  किया  ।

 (at)  राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के  अनुसरण

 में  मुझे  लोक  सभा  को  ag  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  25  1984
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 5  1906  सरकारो  आश्वासनों  सम्बन्धी  समिति

 को  अपनी  बैठक  लोक  सभा  द्वारा  23  1984  को  पारित  संविधान  (50  वां

 1984,  संविधान  कें
 अनुच्छेद

 368  के
 उपबंधों

 के
 बिना '

 किसी

 संशोधन  के  पारित  किया  है
 ।

 *'राज्य  सभा  &  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के  अनुसरण

 में  मुझे  लोक  सभा  को  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  25  अगस्त  1984  को

 हुई  अपनी बैठक  लोक  सभा  द्वारा  23  1984  को  पारित  संविधान  (51  वां

 1984,  संविधान  के  अनुच्छेद  368  के  उपबन्धों  केअनुसार  किसी

 संशोधन  afer  किया  हैं  पक ।

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कायें  संचालन  नियमों  के  निधम  127  के  उपबन्धों  के

 सरण  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  25

 1984  को  हुई  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  23  अगस्त  1984  को  पारित  संविधान  (52

 1984,  संविधान  के  अनुच्छेद  368  के  उपबन्धों  के  दिना

 किसी  के  पारित्त  किया  हैं  ।

 *< राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  उपबन्धों  के

 रण  में  मुझे  लॉक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  .25

 1984  को  हुई  अपनी  बैठक  लोक  सभा  द्वारा  23  1984  को  पारित  संविधान

 (53  वाँ  सीधे  1984  सं
 विधानਂ  के  अनुच्छेद  368  के  उपबन्धों  के  अनुसर

 fat  किसी  संशोधन  के  पारित  कियाः

 11.28

 लेखा  समिति

 22५  229  at  तथा  230  at  ध्रतियंदन

 थ  [. ia
 qatar  मंत्रा  उत्तर  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा  अग्र
 जी

 प्रस्तुत
 करता  हू

 (1)  वीरमगाम-भोला  पोरबन्दर  सेक्शन  को  बड़ी
 रेल  लाइन  में  सम्बरघ्री  228

 वां
 प्रतिवेदन  |

 \ re  | f
 बाग  बाजार  कलकत्ता  में  एक  नया  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  और  रेलवेपुरा

 में  तीन॑  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाते  को  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  153

 a  प्रतिवेदन  पर  को  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  229  वां  प्रतिवेदन  ।

 सीमा  शुल्क  प्राप्तिद्॑ां-सुल्क  छूट  हकदारों  योजना  के  बारे  में  230  वा  प्रतिवेदन
 (3)

 सरकारी  wear  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  सन्तोष  मोहन देव
 :

 मैं  सरकारी  आश्वासनों  सम्बन्धों  समिति  का  दसवाँ



 और  दूरदर्शन  पर  नियंत्रण  के  बारे  में  27  अगस्त  [984

 तारांकित  प्रशन  संख्या  124  के  उत्तर  में

 wag, me

 1984

 को  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  द्वारा  दी
 ग  कतिपय

 जानकारी  के  बारे  में  वायव्य

 प्रतिवेदन  तथा  चम भग्र जी  प्रस्तुत  करता  हु  ।

 11-29  प

 आकाश  वाणी  और  दूरदर्शन  पर  नियंत्रण  के  बारे  में  तारांकित  प्रश्न

 संध्या  124  के  उत्तर  में  31  1984  को  सूचना  और  प्रसारण

 मंत्री
 द्वारा  दो  गई  कतिपय  जानकारी  के  बारे  में  वक्तव्य

 को  सूरजभान  :  तारांकित  प्रश्न  संख्या  124  जिसका  उत्तर  दिनांक  31  जुलाई

 994  को  टाइम्सਂ  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  उस  समाचार  के  बारे  में  जिसमें  श्री

 लाल  कृष्ण  आडवाणी  द्वारा  aiTeey  भौर  कर्नाटक  के  चनावों  सम्बन्धी  आकाश  वाणी  के  प्रसारणों  के

 विश्लेषण  का  उल्लेख  था  ।  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  में  बताया  कि  यह  विश्लेषण  गलत  था  ।

 श्री  आडवाणी  का  विश्लेषण  संसदीय  ग्र  थाली  में  उपलब्ध  रिकार्ड  पर  आधारित  था  ॥

 श्री  आडवाणी  के  far  के  अनुसार  चुनाव  अभियान  के  दौरान  राष्ट्रीय  नेताओं  को

 आकाशवाणी  के  मुख्य  समाचार  बुलेटिन  (9  में  दियां  गया  स्थान  पक्षपातपूर्ण  था  और

 पंक्तियों
 की  दृष्टि  से  तत्सम्बन्धी  तुलनात्मक  आँकड़े  इस  प्रकार

 कके  के
 श्रीमती  mist  243  शक्तियां  130  शक्तियां  केवल

 चनाव  से  सम्बन्धित  थी )

 oo
 श्री  मोरारजी  देसाई

 "**
 7  पाया

 oe श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  6४  पंक्तियां

 eee
 शक्तियां थ्री  नम् बद्री पाद  1347  i  ish

 ry  eee श्री  जगजीवत्त  राम
 94  पंक्तियां

 मंत्रालय  द्वारा  भेजे जर  ए सा  स्पष्टीकरण  टिप्पण  में  निम्नलिखित  तथ्य  बताये  गये  हैं —

 श्रीमती  गाँधी  a  eee  251  पंक्तियां  से  137  पंक्तियाँ  चुनाव

 से  सम्बन्धित  मामलों  के  बारे  में

 श्री  मोरारजी  देसाई  ov  की  थी के  7  पंक्तियां

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ee  8  पत्तियाँ

 श्री  नम्वद्रीपाद  34  पंक्तियाँ

 eee  ee  e श्री  जगजीवन  राम  10  पंक्तियां

 आप  इस  बात  से  सहमत  होंगे  यह  , eqs) FO  कॉफी  हुद  तक  श्री  अतिवादी  के

 विश्लेषण  की  पुष्टि  करता  है  ।
 वास्तव  में  ttrdt  गांधी

 कौ
 art  ASA g द्वारा  बताईं  गई  संख्या
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 5  1906  आकाशवाणी  और  दूरदशंन  प र  नियंत्रण  के  बारे

 में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  124  कें  उत्तर  में

 31  1884  को
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 होरा  दी  1S  कतिपय
 जानकारी  के  बारे  में  वक्तव्य

 $<

 से  भी  अधिक  पंक्तियां  दी  गई

 इसके  अतिरिक्त  श्री  arearait  के  विश्लेषण में  कहा  गया  था  कि  मुख्य  समाचारों  में  विपक्ष

 के  किसी  भी  नेता  के  भाषण  को  स्थान  नहीं  दिया  जब  कि  श्रीमती  गांधी  भाषणों  को  नौ

 बार  मुख्य  समाचारों  में  सम्मिलित  किया  गया  |
 मंत्रालय

 के  स्पष्टीकरण  में  इस  कथन
 की

 gfsz

 की
 गई

 यह  सच  है  कि  इम  अवधि  के  दौरान  श्रीमती  गाँधी  के  भाषणों  को  9  अवसरों  पर

 मुख्य  समाचारों
 में  स्थान  गया  ।  दूसरी  भोर  विपक्ष  के  किसी  भी  नेता  को

 मुख्य  समाचारों  में  स्थान  नहीं  गया  ।''

 *  इस  ge  पर  भी  मंत्री  महोदय  का  यह  दावा  fir ‘at  आडवाणी
 को  विश्लेषण  गलत

 स्पष्टीकरण  के  अनुसार  ही  निराधार  सिद्ध  हो  जाता है  ।

 लोक  सभा  के  साइक्लोस्टाइल्‍्ड  वाद  विवाद  की  पृष्ठ  संख्या  2838  पर  मंत्री  महोदय  ने

 बहुंत  से  आंकड़े  दिये  थे  जिनका त  तो  मूल  प्रश्न  से  अथवा  अनुपूरक  प्रश्नों  से  कोई  सम्बन्ध  था

 मंत्रालय  ने  अपने  टिप्पण  में  बताया  है
 कि  मंत्री  महोदय  द्वारा  सभा  में  दिए  गए  ates  1984

 के  dreads.’  में  प्रकाशित  हुएं  श्री  asa  के  एक  अन्य  लेख  के  बारे  में  भी  ।  अत  मेरा

 ह  आरोप  भी  प्रमाणित  हो  जाता  है  कि  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  और  भ्रामक  थे  |

 मैं  माँग  करता  हु  कि  मंत्री  महोदय  सभा  में  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  ।

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो

 :  लोक
 सभा  31.7.1984.  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 124  में  3  जून  1984  के  टाइम्स  आफ
 ६  नई  दिल्‍ली  में  प्रकाशित  समाचार  के

 श्री  आडवाणी  अन्य  बातों  के  यह  कहा  था  कि  पैसे  की  शक्ति  और  माध्यम

 शक्ति  और
 चुनाव

 की  निष्पक्षता  के  लिए  केसे  मुख्य  खतरे  बन  गए  हैं  ।  समाचार  से  यह  भी

 ध्वनित  था  कि  15  1982  भर  7  1983  के  बीच के  आकाशवाणी  के  रात

 9.00  बजे  के  मुख्य  अगर  जी  सभाचार  बुलेटिनों  के  उनके  अध्ययन  के  प्रसारण  कवरेज

 पक्षपातपूर्ण  था  ।  समाचार  में  प्रधान  मंत्री  तथा  विपक्षी  नेताओं  को  दीਂ  गई  पंक्तियों  की  संख्या  तथा

 उन  अवसरों  की  जिन  पर  प्रधान  मंत्री  के  भाषणों  को  मुख्य  समाचारों  में  दिया  गये

 का  ब्यौरा
 भी  दिया  गया  art

 (2)  निम्न  लिखित
 प्रशन

 उठे  अर्थात

 क्या  चुनाव  प्रसारणों  को  पक्षपातपूर्ण  कहा  जा  सकता

 क्या  समाचार  में  उल्लिखित  4  विपक्षी
 पताल

 को  उस  अवधि  के  हो

 ह  छ



 आकाशवाणी  भोर  दूरदर्शन  पर  नियंत्रण  के
 बारे

 में  27  अगस्त  1984

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  124  के
 उत्तर

 में  31  1984

 को  सुचना  और  प्रसारण
 मंत्री  द्वारा  दी  गई  कतिपय

 जानकारी  के  बारे  थें  वक्तव्य

 विविधा

 दौरान  कवर  किया  गया  आर

 क्यां  प्रधान  के  बारे  में  दिये  गए  मूख्य  समाचार  चुनाव  मामलों  के  बारे

 में  थे  ।

 इन  संभी  तीनों  पहलुओं  श्री  आडवाणी  .
 के  जैसा  कि  समाचार  में  उल्लिखित  और

 ध्वनित  थे
 सही

 नहीं  थे  1.

 (3)  उक्त  अवधि  के  दौरान
 ania  15  ि  2 1982  से  7  1983  तंक

 आकाशवाणी
 के  रात  9,  00  बजे  के  भ्रमर  जी  के  समाचार  बुलेटिनों  में  विपक्षी  नेताओं  को

 नुसैर  कवर  किया  गया  था

 J  श्री  वाजपेयी  8  पंक्तियां

 sty  सोराबजी  देसाई  7  पंक्तियाँ

 श्री  जगजीवन  राम  10  पंक्तियाँ

 4,  श्री  ua  नम् बदरी  पाद  13.5  पंक्तियां

 श्री  चरण  सिंह  7.5  पंक्तियां

 श्री  चन्द्रशेखर  2.5  पंक्तियां

 7.0  थी  सुब्रमण्यम  स्वामी  4  पंक्तियां

 जंगल  सतत  भारतीय  जनता  पाठा  7  शक्तियां

 श्रीमती  विजय  राजे  सिंधिया  3  पंक्तियां

 10  श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  4  पंक्तियाँ

 11  शो  रविरोाय  पंक्तियां

 12  6  पंक्तियां

 13  भी  राजेश्वर  राव  3  पंक्तिया ँं

 क स् था ान पला NS  He  Se

 82.5  शक्तियां

 al

 4:  समाचार  में  सर्ब
 .  श्री  मौरारजी  देसाई  aaitanere  तथा

 मम्बुदरीपाद  को छोड़
 कर

 अन्य  विपक्षी  नेताओं  का  कोई  उल्लेख
 नहीं

 5,  अवधि  के  प्रधान  मंत्री  a  251  पंक्तियाँ  a  गई  थी  जिनमें  से  114

 धैंव्तियां  उनके  द्वारा  प्रधान  मँत्री  के  रुप  में  की  गई  नीति  ate 2
 aa

 घोषणा नों  को  दी  भई  थी ॥
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 5  भाद्र  1906  (  )  आकाशवाणी  भीर  दूरदर्शन  पर  नियंत्रण
 के  बारे  में

 तारकित  प्रश्न  संख्या  124  के  उत्तर  में  31  1984

 को  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  द्वारा  दी  गई  कतिपय

 जानकारी  के  बारे  में  वक्तव्य

 37.0  पंक्तियाँ  चुनाव  अभियान  से  सम्बन्धित  थी  ।  दूसरी  विपक्षी  नेताओं  stat  गई  कुल

 पंक्ति
 82.0

 sq  थी  |

 अन्य  aaa  महा  यह  है  कि  चुनाव  प्रसारणों  की  योजना  के अन्तर्गत  अनेक  विपक्षी  दलों

 अर्थात  जनता  qtet  लोक  भारतीय  जनता  पार्टी  ,  इत्यादि  के  प्रतिनिधियों  ने  दिसम्बर

 1982  1983  में  अधि  प्रदेश  में  आकाशवाणी  केन्द्रों  पर  प्रसारण  किया  था  |

 7,  उक्त  से  यह  पता  चलेगा  कि  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  माध्यम  शक्ति  चुनावों  की

 निष्पक्षता  के  लिए  खतरा  बन  गई  है  या  चुनाव  प्रसारथ  पक्षपात  THT  थे  |

 इस  अवधि  के  दौरान  प्रधानमन्त्री  के  बारे  में  दिए  गए  मुख्य  समाचार  चुनाव  से

 सम्बन्धित  मामलों  पर  नहीं  थे  ।  वे  देश  की  अखण्डता  तथा  एकता  के  हित  में  की  गई  घोषणाओं

 के  स्वरूप  के  थे  ।  मैं  प्रधानमन्त्री  के  बारे  में  गए  कुछ  मुख्य  समाचारों को गो  नीचे  दे  रहा

 हैं

 (1)  प्रधानमत्री  ने  लोगों  को  देश  में  ताकतों  से  सावधान  रहने  ,
 के  लिए

 चेतावनीं  दी  है  (16  1982)

 (2)
 प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  पड़ोसी  देशों  के  गम्भीर  खतरे  का  एकमात्र  उत्तर है

 लोगों  में  एकता  भर
 अनुशासन

 का  (18  1982) |

 (3)  प्रधानमन्त्री  ने  कहा  है  कि  देश  लगभग
 आत्म  निर्भर  है  और  यह  aay  arava

 हाथों  का  90  प्रतिशत  उत्पादन  कर  रहा  हैं  (21
 1982

 )  |

 इन  मुख्य  समाचारों  को  पक्षपातपूर्ण  या  चुनाव  प्रचार  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 9.  समाचार  बुलेटिनों
 में  विषयों  को  उनके  समाचार  सामयिकता

 महत्व

 दृत्यर्मद  के  आधार  पर  मुख्य  समाचारों  के  रूप  में  दिया  जाता  है  इसका  प्रत्येक  अवसर  के  लिए

 प्राप्त  कुल  समाचारों  के  संदर्भ  में  प्रत्येक  अवसर  पर  गुणदोष  के  rare  पर  आकलन  किया  जाता

 है  ।  इस  बात  का  कि  विपक्षी  नेताओं  के  चैत़्यों  को  मुख्य  समाचारों  में  नहीं  दिया  अध  यह

 नही  है  कि  भाकादाचाणी  पक्षपातपूर्ण  रहा  ।

 10.  इन्हीं  तथ्यों  आधार  पर  मैंने  बताया  था  कि
 श्री

 TSaTvHY  द्वार
 किया  गया

 विश्लेषण  सहीं
 नहीं  है  ।

 LL.  एक  और  वात  के  बारे  में  भी  उस  समाचार  में  श्री  भोगवादी
 का  नक़त व्य  गलत  और

 भामक  भी  था  उन्होंने  कहा  कि  श्री  रामाराव  को  19  83
 हो

 ही
 रेडियो

 समाचार  बुलेटिनों  में  स्थान  मिला
 जब  उन्होंने

 आन्  प्रदेश  के
 मतदाओं  का

 .  इस  बात  के  लिए

 21.0



 तटीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  ale  विधेयक  27  1984

 धन्यवाद  किया  था  कि  उन्होंने  उन  पर  विश्वास  व्यक्त  किया  है  ।  इससे  यह  steal  दी  कि

 1982  और  1983  के  दौरान  आकाशवाणी  के  किसी  भी  समाचार  बुलेटिन  में  stl

 रामाराव  का  कभी  भी  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  तथ्य  fara  है  ।  तेलुगु  में  आकाशवाणी

 कै

 क्षेत्रीय  समाचार  जो  हैदराबाद और  विजयवाड़ा  से  प्रसारित  हुए

 मैं  अवधि  के  दौरान  विभिनन  अवसरों  पर  श्री  रामाराव  द्वारा  दिए  गए  भाषणों  और

 का ाप वक्तव्यों  को  123  प  शक्तियां  दी  गयी  थी  मैं मैं  यह  भीं  बताना  चाहूंगा  कि  इस  अवधि  के  दौरान

 तेलुगु  देशम  पार्टी  को  भी  204  पंक्तियां  दी  गई  थी  ।

 12,  मेरा  ध्यान  श्री  आडवाणी  के  उस  लेख  की  ओर  भी  औआर्काषित  बांया  गया  ar

 जो  नामक  मासिक  पत्रिका  के  1984  के  अंक  में  प्रकाशित  हुआ  उस

 लेख  में  विश्लेषण  में  न  केवल  टाइम्स  आफ  इण्डिया  के  समाचार
 में  उल्लिखित  अवधि  का  ge हते

 किया  गयाਂ  अपितु  अन्य  अवधि  अर्थात  15  1983  से  15  1984  तक  का

 भी  उल्लेख  किया  गया  था  se  अवधि  के  बारे  में  ब्यौरा  सही  नहीं  था  ।  इसलिए  31

 1984  को  कुछ  पूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  समय  मैंने  अन्य  अवधि  अर्थात्‌  1983  से

 1984  तक  का  भी  तुलनात्मक  ब्यौरा  दिया  था  और  उस  अवधि  के  sit  आडवाणी  द्वारा

 दिए  गए  तुलनात्मक  आंकड़ों  को  भी  बताया  था  ।  श्री  आडवाणी  ने  उस  लेख  में  यह  कहा  था  कि

 इंस
 अवधि  के  दौरान

 विपक्षी
 दलों  को  298.5  पंक्तियाँ  दी  गई  जबकि  दी  गई  पंक्तियों  की

 संख्या  501.5  थी  ।

 ह

 11.35  प

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  योजना बोड़  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अब  श्री  बूटा  सिह  |

 करता संसदीय  तथा  निर्माण  ate  आवास  स्त्री  बूटा  fag) :
 मैं  प्रीत

 हूं  कि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  के  विकास  के  लिए  योजना  तेयार  ta  और  ऐसी  योजना  केਂ

 कार्यान्वयन  को
 समन्वित

 तथा  मानिटर  करने  भर  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  में  भूमि  के  उपयोग  के

 नियंत्रण  तथा  अक्स  रचना  के  विकास  के  लिए  सामंजस्यपूर्ण  नीतियां  बनाने  के  लिए  जिससे  कि

 उस  क्षेत्र  के  feat  भी  अव्यवस्थित  विकास  को  रोका  जा  योजना  ais  के  गठन  का  शौर

 उससे  संबंधित  था  उससे  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने
 वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दीं  जाये  .।

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 uf  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  कें  विकास  के  लिए  योजना  तैयार  करते  श्र  राष्ट्रीय  ऐसी

 Qa F के  कार्यान्वयन  को

 anftad eros
 मानिटर  क  बने  ath  हਂ  ॥  |  2 च्च्छा  अधर  राष्ट्रीय  राजधानी  aa ra  #  afa  कें

 योंग  के  नियंत्रण  तथा  अवसंरचना
 के

 विकास  के  लिए  सामंजस्यपूर्ण  नीतियां  बनाने  के  जिससे

 Z2
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 ee

 फि  उस  क्षेत्र  के  frat  भी  वल्यवॉस्ित  विकास  my  रोका  जा  योजना  at  के  गठन  का  और

 उससे  संबंधित  या  उससे  अनुष॑गिक  विषयो ं«  1  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करेने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  बंदा  सिह  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हु  ।

 en et  ee

 eft  सतीश  अग्रवाल  :
 क्या  आपने  भज  की  कार्यसूची  देखी

 भद  संख्या  12  से  18  ?  पारित  करने  के  लिए  राज  सात  विधेयक  सूचीबद्ध  किए  गए  हैं  ।  सरकार

 अन्तिम  दिन  इतना  काय  लेकर  क्यों  आती  है  ?  क्या  इन  सभी  को  आज  पारित  करना  सम्भव

 होगा
 ?

 अध्यक्ष  सहो दय  :  देखते  हैं ।  हम  सदैव  कठिन  कार्यों  का  सामना  करते  हैऔर  नन्ना

 करके  ही  छोड़ते  हैं  ।

 थी  सतीश  श्रग्रबाल  :  मैं  इसका  जोरदार  विरोध  करता  हु  ।

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  भी  इसका  विरोध  करता  हू
 ॥

 ee  ———

 11.37 |: ह

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 यघंतमाल-मुतिजापूर  रेल  लाइन  का  स्वामित्व  ब्रिटिश  सन्दल  प्रौधिन्सेंज

 कम्पनी  से  ले  लेने  को  आवश्यकता

 श्री  उत्तम राब  :
 यवतमाल  और

 के  बीच  रेलवे  लाइन

 वास्तव  में  भारतीय  रेलवे  द्वारा  चलाई  जाती  है  किन्तु  इस  लाइन  का  स्वामित्व  अभी  भी  ब्रिटिश

 सेन्ट्रल  प्रोविन्सेज  कम्पनी  के  हाथ  में  है  ।  उक्त  कम्पनी  तथा  भारतीय  रेलों  के  बीच  एक  समझोते

 के  अनुसार  इस  करार  को  1987  में  तोड़ा  जा  सकता  और
 इस

 प्रकार
 भारतीय

 रेलवे  को

 कानूनी  तौर  पर  मालिकाना  अधिकार  प्राप्त  हो

 भारत  सरकार  और
 रेल  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मामले  को  निपटाने  के

 लिये  त्ततकाल  काय
 वाही  को  ताकि  उक्त  रेलवे  लाइन  को  हाथ  में  लिया  जा  सके  और  इसे

 अन्य  रेलों  की  तरह  चलाया  जा  सके  उस  पर  उसी  कुशलता  के  साथ  गाड़ियां  चलाई  जा  सके  ।

 इस  बात  की  तत्काल  भावुकता  है  कि  रेल  विभाग  इस  बारे  में  जल्दी  नीलेंथ  ले  और

 आम  जनता  के  लाभ  के  लिये  उक्त  रेलवे  लाइन  को  हाथ  में  लेने  हेतु  पहले  से  दी  आरम्भिक
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 feat  करे  ।  मुझे  आशा  हैं  कि  भारत  सरकार  उक्त  बिदेशी  संस्था  को  और  अधिक  समय  तक  इस

 नाइन  का  मालिक  बनें  रहने  को  अनुमति  नहीं  देगी
 ।

 सुराल  में  ग्रेटर
 महा नन्द

 तटबंध  की  मरम्मत  सेना  को  यता

 से  तत्काल  कराने  र  ता

 ,  डा०  गौतम  यजदानी  :
 इस  वर्ष  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  दोनों  वालों  से

 गम्भीर  रूप  से  rarfaa  हुए  हैं
 ।
 महानन्दा  तटबंध

 के  उस  भाग  जो  बिहार  में  gars  में

 zz  att  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  माल्दा  जिले  के  उत्तरी  भाग  के  एक  बड़  क्षेत्र  में  और

 बिहार  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  बाढ़  आ  गई  है  ।  तटबंध  लगभग  2000  फीट  तक  बिल्कुल टूट
 गया  *

 है
 ।  पिछले  जन

 के
 महीने  के  प्रथम  सप्ताह  में  माल्दा  जिले  के  उत्तरी  भागों  अर्थात

 पुर  पुलिस  थाना
 रतुआ  पुलिस  थाना

 क्षत्र  तथा  चंचल  पुलिस  थाना  क्ष  त्र  के  अन्दर  बाढ़  का

 पानी  आना  दुरू  हो  गया  और  तटबंध  में  अधिक  दरार  पड़  जाने  के  कारण  गत  agit  के  मध्य  में

 दूसरी  बार  गम्भीर  बाढ़  आई  ।  बाढ़  अचानक  आई  और  इससे  फसलों  ,  घरों  तथा  अन्य  सम्पत्ति  का

 बहुत  नुकसान  है  धुबाल  में  दरार  बन्द  करके  सबसे  अधिक  राहत  पहुंचाई  जा  सकती

 बिहार  सरकार  दरार  की  मरम्मत  करने  की  कोशिश  कर  रही  परन्तु  अभी  तक  पूरी  मरम्मत

 नहीं  हुई  आंशिक  रूप  से  मरम्मत  के
 कारण  बाढ़  पानी  पहले  से  कम  हो  गया  है  परन्तु

 फिर  भी  वाढ़  अभी
 तक  पूरी  तरह  से  कम  नहीं  हुई  भविष्य

 मैं  फसलों  को  बचाने  के

 दरार  की  पूर्ण  रूप  से  मरम्मत  होनी  क्योंकि  बिहार  के  नागरिक  अधिकारियों  के  लिये

 उसकी  मरम्मत  अभी  TH  सभव  नहीं  हो  सका  है  वाँछनीय  है  कि  इस  तटबंध  की

 मरम्मत  सैनिकों  द्वारा  युद्ध  स्तर  पर  की  जाए  ।

 मैं  माननीय  केन्द्रीय  सिचाई  मन्त्री  ध्यान  इस  मामले  की  और  दिलाता  हूं

 परिचित  बंगाल  और  बिहार  के  किसानों  तथा  area  लोगों  के  हित  में  सुबाल  में  तटबंध  में  जो  दरार

 भाई  उसकी  अच्छी  तरह  से  करवाने  के  तुरन्त  कदम  उठायें  |

 केन्द्रीय  फिल्म  संसर  बोड़  को  पनरगंठित  करने  की  आवाज़  कता

 Mo  कुमारी  शक्तावत
 :

 अध्यक्ष  नियम  377  के  तहत

 सरकार  का  ध्यान  सास्कृतिक  प्रदुषण  की  तरफ  आरक्षित
 करना  चाहूंगी  |

 विज्ञापनों  ,  पोस्ट  फिल्मों  अश्लील  साहित्य  द्वारा  सांस्कृतिक  प्रदूषण  का  जहर  युवा

 पीढ़ी  में  फ़ैल  रहा  है  ।  इसके  रोकथाम  की  मांग  करूगी  |

 वर्तमान  में  फिल्मों  का  माध्यम  एक  सदाकत  माध्यम  जिसका  असर  करोड़ों  व्यक्तियों

 पर  पड़ता  है  पर  अभी  तक  हम  समाज  में  हिसा  फैलाने  वाली  सेक्स  प्रधान  .  फिल्मों  पर  कोई

 नियंत्रण  नहीं  लगा  पाये  हैं  ।  दक्षिण  भारत  की  फिल्में  हिन्दी  फिल्मों  से  भी  बढ  हैं  ।

 आर०  एस०  सपेरों  पीठासीन
 हुए  114149.  सेंसर  बोड़  पता  नहीं क  उन्हें

 पास  करता  यह  सत्य हैं  कि
 अपराधियों

 के  fare  कानूनी  कार्यवाहीं  का  अधिकार  राज्य

 सरकारों  पर  है  पर
 युवा  पीढ़ी  कें  लोगों  हिसा  और

 अपराधी  प्रवृति  के  हुए  जहर  को
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 नियम  377 के
 अधीन

 मामले
 5  1906

 रोकना  ही  |  केन्द्रीय  सरकार  पंत  से  सख्त  कानून  बनाकर  इस  प्रकार  सख्त  मनोरंजन  के
 अर  अप

 इस  सशक़्त  माध्यम  को  विरक्त  होते  से  बचाये  |  इस  कठोर  सत्य  धोक  अन  आंखें  नहीं  मुंदी

 जा  इसलिये  सरकार  से  मांग  करूगां  कि  |

 1.  eer  सेंसर  ate  को  पुनः  निर्माण  किया  जाये

 2.  कानूनों  में  भी  संशोधन  किया  जाना  भनिवारयं  हो  तो  संशाधन  कियां  जाये  तथा  युवा

 सोढ़ी  की  बढती  अपराध  प्रवृत्ति  पर  रोक
 लगाई

 भारतीय  प्रोमो  रिको  संस्थानों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  के  वेतनमानों

 तथा  उनको  सेवा  शर्तो  पर  बिचार  करने  के  लिए  एक  अलग  वेतन
 समिति

 गठित  केरने
 को  आवश्यकता

 थी  प्रताप  arg  बर्मा  :
 संसद

 के
 एक  अधिनियम  द्वारा  राष्ट्रीय  महत्व  के  पांच

 भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  fawn  थे  और  अधिनियम  में  निहित  उद्देश्यों  के  अनुसार

 थे  संस्थान  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  योगदान  देते  आएं  हैं  और  इन  संस्थानों  ने

 गीत  और  बेमानी  आत्म  निर्भरता  के  मार्ग  पर  आगे
 बढ़ने में

 हमारे  देश  की  सहायता

 की

 यह  एक  विडंबना है  कि  इन  स़्थानों  के  संकाय  के  साथ  उनके  वेतन  ढाँचे  के  ast

 अच्छा  बर्ताव  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इस  समय  z¥  के  .  अध्यापकों के  वेतनमान  वही

 हैं  जो  अन्य  महाविद्यालयों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  अध्यापकों  के  है  ।  1973  के  संशोधित

 वेतनमानों  को  लागू  करते  समय  इस  संकाय  को  और  भी  अधिक  वित्तीय  नुकसान

 पहुंचाया  गया  है  |  वहू  इसलिए  कि  केवल  के  ही  ऐसे  संस्थान हैं
 जो

 अपने,संकाय

 को  परीक्षा  पारिश्रमिक  नहीं  देते  हैं  ।  समुचित  वेतनमान  न  होने  के  कारण  हमारे  वैज्ञानिक  ब्रा हर

 जारहे  हमारी  माननीया  प्रधान  मन्त्री  ने  कई  बार  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  हमारी  सरकार  की

 नीति  न  केवल  वर्त  मान  प्रतिभाशाली  वैज्ञानिकों  को  इस  देश  में  ही  रोकने  को  है  अपितु  उन

 शाली  भारतीय  वैज्ञानिकों तथा  प्रौद्योगिकी  fady  को  देश  में  वापस  लाने  की है  जो  विदेशों  में  बस

 गए  हैं
 ।  रहे  आवश्यक  है  कि

 संस्थानों
 के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  एवं  उनकी

 सेवा  शर्तों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  एक  अलग  वेतन  समिति  aft  की  जाए  ।  सैं  शिक्षा

 मन्त्री  से  इस  मामले
 की  जांच  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 11.41  पु

 पैरो  पो षा सीन

 कपूर में  |
 सोडा  ऐश  डॉक्टरो  वो  ate  स्थापना

 करने
 वा क |  आवश्यकता

 श्री  ato  डो०  सिह  :  सभापति
 सरकार

 के  अनेक  आश्वासनों
 के
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  27  अगस्त  1984

 जद  इलाकों  फूल पुर
 ्

 सम्बन्ध  र
 सोडा  ऐंश  फैक्टरी  के  स्थापित  होने  का  कोई

 अ
 भासार  वहां  के

 सियों  को  नहीं  दिखाई  दे  रहा  इफको  उर्वरक  क्वार खाने  को  स्थापित  करने
 के  लिए  वहाँ  के

 किसानों  की  भूमि  का  अधिग्रहण  किया
 गया  था  उस  समय  उनसे  गया  था  किः  जिन  किसानों

 की  aft  ली  गई  है  उन्हें  उर्वरक  कारखाने  में  सेवा  का  अवसर  प्रदान  किया
 जाएगा

 1  जब

 खाने  में  ऐसे
 सभी

 किसानों
 को  रोजगार

 नहीं
 दिया  जा  सका  उन्हें  आश्वासन  दिया  गया  fas

 सोचा  ऐश  gad  में  उन्हें  काम  दिया  जाएगा  जो  अभी  तक  भविष्य  के  अन्धकार  में  हूँ  ।

 30  1981  को  माननीया  प्रधान  मन्त्री  नें  उर्वरक  कारखाने  का  विधिवत

 उद्घाटन  किया  था  ।  उक्त  अवसर  पर  माननीय  कृषि  मन्त्री  ने  घोषणा  की  थी  कि  कारखाने  के

 साथ  शीघ्र  ही  सोडा  ऐश  फैक्टरी  स्थापित  की
 जाएगी

 मैंने  इस  सम्मानित  सदन  के  माध्यम  से

 इस  रस  रकार  का  ध्यान  आकृष्ट  किया
 जा  चुका  है  ।  अन्य  माध्यमों  द्वारा  भी  सरकार

 का  ध्यान  वार-वाद  आकृष्ट  है  ।  देश  में  सोडा  ऐश  का  उत्पादन  भीं  उसकी

 मांग  की  ater  काफी  कम  है  ।  अधिकांश  उत्पादन  प्राइवेट  कम्पनियों  द्वारा  किया

 जाता  वे  जानबूझ  कर  उत्पादन  का  स्तर  कम
 करके

 कीमतें  AST  रहे  हैं  परिणामस्वरूप  सोडा

 ऐश  को  कीमतों  में  बहुत  वृद्धि  हुई  है  और  प्राप्ति  में  कठिनाई  होती
 है

 |

 अतएव  मैं  माननीय  कृषि  मन्त्री  से  निवेदन  करुणाकर  वे  अपनी  घोषणानुसार

 फूल पुर  से  सोडा  ऐश  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  दिशा  में  तत्काल  आवश्यक  कार्यवाही

 कर  |

 मोमेंट  के  मूल्य  घटाने  को  आवश्यकता

 श्री
 हरीश  कुमार  गंगवार

 :
 सभापति  खुल  बाजार  में

 सीमेंट
 कौ

 बोरी  65  रु०  70  रु०  की  बेची  जा  रहीं  है  क्योंकि  सरकार  ने  भाव  बढ़ा  दिया  एक्सेस

 और  सरकारी  प्रवक्ताओं  के  अनुसार  एक  बोरी  सीमेंट  लागत  21  रु०  से  23  रु०  प्रति  बोरी

 आती  है  1"  विभिन्‍न  प्रकार  से  टेक्स  व  किराया  लगाकर  भी  एक  बोरी  की  कीमत  45  रु०  से  afar

 नहीं  हानि  चाहिए  ।  परन्तु  सरकार
 बढ़े

 भाव  मंजूर  करके  प्रति  बोरी  20  तथा  उससे  अधिक

 मुनाफा  निगमों  व  सीमेंट  के  निजी  क्षेत्र
 के

 उत्पादकों  को  करा  रही  है  ।  इस  प्रकार  उन्होंने  अरबों
 रुपया  कमा  लिया  है  ।  इस

 मुनाफा बो  री
 को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  को  सीमेंट  का  दाम  कर

 करना  चाहिए  ।

 आर०  ato  एच०  जूट  का  आधुनीकरण

 करन  की  श्रावित  कता

 प्रो०  अजितकुमार  मेहता  :
 सभापति  लगभग  तीन  करोड़  कौ

 भावानी  उत्तरी  विहार  की  होने  के  बावजूद  a7  एक  आर०  वी०  एच०  एम०  जूट  मिल्स

 राष्ट्रीयकृत  उद्योग  है  जिसका  राष्ट्रीयकरण  20  1980  fo  को
 पश्चिम

 बंगाल
 के  पाँच  जूट  उद्योगों  साथ  हुआ  पश्चिम  बंगाल  के  पाँचो  जूट  saat  के

 आधुनिकीकरण  के  लिए  बड़ी  राशि  स्वीकृत  कर  एवं  अग्रिम  देकर  आधुनिकीकरण  की  दिशा
 में  पहल  गई

 है
 ।  परन्तु  आर०  do  एच०  एम०  जूट  मिल्स  कटिहार  की  मशीन  अत्यन्त
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 पुरानी  होने  के  बावजूद  जिसमें  4000  मजदूर  कार्यरत  हैं  are faalRnet  के  लिए  एक  पाई  नहीं

 दी  गई  है  ।  ये  जूट  उद्योग  पश्चिमी  ama  एवं  एक  बिहार  नेशनल  जूट  मेन्यूफैक  चले

 कारपोरेशन  ने  अपने  प्रतिवेदन  द्वारा  की  है  ।
 aTXo  वी०  एच०  एम०  जूट  मिल्स  कटिहार  की

 मशीन  बहुत  ही  पुरानी  भर  कोयले  से  चलती  हैं  ।  जब  तक  इसकी  आधुनिकीकरण  नहीं  होगा  तब

 तक  इसकी  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  इस  पिछड़े  औद्योगिक  उत्तरी  विहार  के  आर०  नी ०

 एच०  एम०  के  आध  निकालकर  के  लिए  आवेदन  है  ।

 (ats)  दंड  प्रक्रिया  संहिता  1992  पर

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  रोके  जान  को  आवश्यकता

 थी  योगेन्द्र  का  :  दंड  प्रक्रिया  से  पिता  विधि  आयोग  की  सिफारिशों

 के  आधार  पर  संसद  की  दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  1973  में

 संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  अपनाई  गई  थी  ।  यह  दंड  प्रक्रिया  संहिता  अपराध  के  मामलों
 में

 पूरे  देश  पर  लागू
 होती  है  ।

 इस  संहिता  को  कुछ  ae  न्यायपालिका  को  कार्य  thant  से
 अलग

 रखना  alt  जहाँ  तक  संभव  हो  सके  निर्दोष  व्यक्तियों  को  परेशान  तथा  नज़र बन्द  म
 करना |

 परन्तु  विहार  सरकार  ने
 दं

 ड  प्रक्रिया  संहिता  1982  को  अपना

 लिया  है  जो  प्रत्यक्ष  रूप  से  इनमें  से  कुछ  मूल  भभिधारणाओं  का  विरोध  करता  उन  मामलों

 में  जहाँ  पुलिस  पन्  प्रस्तुत  नहीं  करती  जमानत  मनाही  की  अंधिकतम  अवधि  को

 90  दिन  से  180  दिन  तक  दुगना  करने  प्रयास  गया  है  जिसे  जनता  पार्टी  को  सरकार
 ने  60  दिन  से  90  दिन  तक  बढ़ाया  था  ।

 इससे  भी  अधिक  मूल  नीति  से  इस  मामले  में  हटा  गया  है  कि

 भारतीय दंड  प्रक्रिया  के
 अधीन  6  महीने  की  कैद  aitejeraar  1000  तक  का  जुर्माना  किये

 जानें  वाले  मामलों  के
 संबंध  में  मुकदमा  चलाने  के  अधिकार  को  न्यायपालिका  से  उसे

 कार्यपालिका  को  सौंप  भारतीय  दंड  संहिता  के  अतिरिक्त
 fara  कानूनों  के  अन्तर्गत

 उन  सभी  मामलों  जहां  3  वर्ष  के  कड़े  कारावास का  दंड  दिया  जां  लिका

 को  का  प्रावधान  कियां  गया  है  1  इससे
 न्यायपालिका

 और  कायें  पालिका  की  शक्तियों  को

 अलग  करने  का  ज़ो  हमारा  मूल  संविधानिक  दायित्व  उल्लंघन  होगा  और  इस  प्रकार

 दंड  देने  ओर  मुक़द्दमा  चलाने  की
 शक्तियां  भी  कार्यपालिका  फ  हाथों  में  केंद्रित  हो  जायेंगी  ।

 जहाँ  तक  मुझे  जानकारों  बिहार
 की  कार्य  पालिका  द्वारा

 जमाखो
 भविष्य

 निधि  का  अस्पृश्यता  जे  से  झा धिक  अपराधों  के  विरुद्ध
 कार्यवाही

 करने  के  लिए  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  की
 धारा

 110
 के  अधीन  दी  गई  का

 अभी
 तक  कभी  भी  प्रयोग  Wee

 oS

 किया  गया  है  1'

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  1982  को  राष्ट्रपति  कौ  सहमति

 दी  जानी  बाकी  है  ।  मैं  यहां  सरकार  सें  जोरदार  अनुरोध  करता  हुं  कि
 वह  ag

 प्रक्रिया  संहिता
 1024  =~»  विकार  ह  en

 राष्ट्र
 gl

 40.2.  t4
 सनसन

 ३  र्फ  सहमति  देने  से  सीधे  इन्कार  कर
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 नियम  377 के  .  Tal  ‘Trost य  |  स  27  अगस्त  1984

 नाय  अनति  foada ताकि  वकीलों  न्यायाधीशों  सहित  बिहार  की  waar  के  GOTT  pay  जों  SHIT  ad  ता  है  उसे  समाप्त

 कर  दिया  जाए  ॥

 पश्चिम  बंगाल  में  तेल  को  खोज  करने  हेतु  कदम  उठान  को  आवश्यकता

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  हमारे  देश  में  उत्पादों  की  बहुत

 कमी  है  और  पिछले  कई  वर्षों  से  तेल  उत्पादों  में  हुई  वृद्धि  के  बावजूद  भी  हम  तेलਂ  उत्पादों  सबंधी

 अपनी  माँग  को  पुरा  करने  के  लिये  उत्पादों  के  आयात  पर  प्रति  बर्ष  करोड़ों  रूपये+  की

 मूल्य  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर
 रहे  हैं

 ।  और  गना  जिले  के  विभिन्‍न

 स्थानों  तथा  बंगाल  की  खाड़ी  के  तटवर्ती  भागों  में  2500  मीटर  गहराई  तक  ड्रिलिंग  का

 कार्य  कियां  गया  था  ।

 रूसी  विशेषज्ञों  ने
 कहां  है  कि  कलकत्ता  और  पश्चिमी  बंगाल  के  दक्षिणी  भागों में

 भर पूर

 तेल  है  अगर  उन्होंने  अपना  मत  दिया  कि  वहां  5,500  से  6000  मीटर  की
 गहराई

 तक  ड्रिलिंग

 की  जानी  चाहिये  और  ऐसा  करने
 पर  वहाँ  तेल  अवश्य  मिलना  चाहिये  |

 पैट्रोलियम  उत्पादों  की  में  आत्म  निर्भर  बनने  तथा  बहुमुल्य  विदेशी  मुद्रा  को  बचत

 करने  के  लिये  और  देश  के  हिंत  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  के  उपयु  क्त  स्थानों  बगल  की  खाड़ी

 में  5,500  मीटर  '  सेਂ  लेकर  6000  गहराई  तक  fea  करना  आवश्यक  है  |

 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  तथा  पेट्रोलियम  मंत्री  से  अनुरोध  कि  ag  इस  बात  की  घोषणा

 करें  कि  पश्चिम  बंगाल  में  तेल  प्राप्त  करनेके  लिये  भोर  पेट्रोलियम  त्पादों  के  संबंध  में  देश  को

 आत्म  निभा  बनाने  के  लिये  उपयुक्त  आवश्यक  बिना  किसी  विलम्ब  उठाये  जायंगे  ।

 )  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  के  किसानों  को  गये  पर  ब्याज  के

 बारे  में  उन्हें  दिये  गये  वचन  पुरा  करने  की

 आवश्यकता

 शो  बीरबल  सभापति  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित  विषय

 उठाता
 ह

 ।  प्रधान  मंत्रीं  जी  20  सुत्रीय  कार्यक्रम  द्वारा  प्रयास  कर  रही  हैं  कि  देश  के  गरीब

 लोगों  को  गरीबी
 रेखा

 के
 ऊपर

 लाया  ।
 किन्तु  राजस्थान  केनाल  एरिया  में  बने  पक्के  खाले  सिचाई

 की  रकम  पर  ब्याज  माफ  करने  बाबत  गत  17  1983  को  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  रावतसर

 में  सार्वजनिक  सभा  हुई  थी  ।  इस  अवसर  परं  राजस्थान  केनाल  एरिया  के  किसानों  ने  पक्के  खालों

 की  रकम  पर  आज  से  पहले  का
 ब्याज  माफ  करने  का  अनुरोध  किया  थी  |

 मुख्य  राजस्थान  ने  जो  उस  समय  उपस्थित  थे  सिद्धान्त  रूप  में  इस  बात  को  स्वीकार

 करते  हुए  घोषणा  की  कि  वे  एक  कमेटी  का  गठन  करेंगे  और  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर

 आज  से  पहले  की  मूल  रकम  को  ब्याज  माफ  किया  जायेगा  |  लेकिन  अभी  तक  किसी  भीਂ  कमेटी
 के का  इस  हेतु  गठन  नहीं  किया  गय  “  जिसके  कारण  उस  ea  के  गरीब  किसानीं  में  भारी

 बेचैनी  है
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 क

 आशा  है  भारत  सरकार  राजस्थान  सरकार  कों  इस  विषय  में  शीघ्र  उचित  काय  वा  ही  करने

 के  निर्देश  दे  गी
 तथा

 बारे  में  सदन  में  घोषणा  करेगी  ताकि  वहां  के  किसानों  प्राप्त  बेचनी

 दूर  att

 मद्रास  सुनाई  शेड  हाल  ही  में  हुए  बम
 को  देखते

 हुए  भारत  थे  हवाई  अड्डों  at  हिफाजत  सुरक्षा  तथा

 उनका  कुदाल  कार्यकरण  सुनिश्चित  करने  हेतु

 प्राधिकरण  गठित  करने  चह

 आवश्यकता

 श्री  जेवियर  अरा कल  मद्रास  हवाई  अड्ड  पर  आतंकवादी  एवं  न्यासी-घटना

 तथा  तत्पश्चात  लोक  सभा  में  उस  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  हुई  चर्चा  से  स्पष्ट  हो  गया  a
 कि  भारत  के  हवाई  अड्डों

 पर  कई  कमियाँ  पर्याप्त  सुरक्षा  व्यवस्था  नहीं  है  तथा  चिभिनन्‍न

 कारी  एवं  गर  सरकारी  एजेन्सियों  सें
 समवाय  का  अभाव  है  |  इस  समय  36  अन्तर  ट्रीय  वायु

 सेवाएਂ  केवल  दिल्ली  कलकत्ता  और  मद्रास  के  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  weet  के  माध्यम  से  हर

 ag  125  लाख से  अधिक  को  लाने  जाने  एवं  21,000  टन  साल  ढोने  में  संलग्न  है  ।  यह

 बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  भारत  का  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  पतन  प्राधिकरण  इन  विभिन्‍न  प्रकार  की  अनेकों

 समस्याओं  एवं  शिकायतों  को  दूरे  करने  में  असमथ  हैं  जबकि  कानूनी  रूप  से  यह  दायित्व  इसी  को

 वायुयानों  cd  हवाई  पत्तनों  की  हिफाजत  एवं  सुरक्षा  लिए  इस
 विरोधास

 को

 शीघ्र  ही  दूर  कियां  जाना  चाहिए  |

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  16  सरकारी  0 Sfarat,  4  वायुसेवा  16  वाणिज्यिक

 कम्पनियां  हैं  भारत  के  श्रस्तररष्ट्रोय  हवाई  ठेकेदार  जो  पत्तन  प्राधिकरण  के  अधीन  4
 z g  .  एजेन्सियों  हैं  जो  इन  हवाई  अड्डों  के  क्षत्रों  में  कार्यरत  इससे  यह  पता  चलता  हैं  कि  इन

 हवाई  अड्डों  पर  कायें  कितना  अधिक  तथा  जटिल  है  और  उसे  wafer  एवं
 समाहित

 रूप  में

 नहीं  किया  जा  रहा  है

 यह  बात  बड़ें  महत्व  को  हैं  की  एक  सर्वोच्च  कार्बेट  से  प्राधिकरण  के  रुप  में  केवल  एक  ही

 होनी  चाहिये  जिसके  प्रति  अन्य  सभी  एजेन्सियों  अथवा  एकक  उत्तरदायी  हों  और  उसके

 अधीनस्थ  हों  tafe  इसे  शीघ्र ही
 कामरूप रुप

 न  गया  तो  मुझे  भय  है  कि  और  अनेक  त्रासद

 as  किवे  शीघ्र  ही  एक  उच्च-स्तरीय घटनाएं  होंगी  ।  इसलिए  मैं
 सरकार  से  अनुरोध  करता  &

 समिति  का  गठन  करें  ताकि  भारत
 में  हवाई  अड्डों  की

 सुरक्षा  एवं  कुशल  एवं  संगठित

 का
 अधिकार

 ara  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  पत्तन  प्राधिकरण
 में

 निहित  किया
 जा

 सके  |

 विश्वविद्यालयों  शिक्षकों  को  समूचे  देश  में  समान  सुविधायें  तथा

 पदोन्नति  के  अवसर  प्रदान  करने  की

 श्री  afta  बहादुर  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  व्यवस्था  करनी

 चाहिए  कि  जिस  प्रकार  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  विभागाध्यक्षों  के  पदों  पर  अध्यापकों  को
 रोटेशन
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 में  नियुक्त  किया  जाता
 हैं

 उसी  देश  के  सभी  विश्वविद्यालयों  में  विभागाध्यक्षों  कों  नियुक्त

 किया  जाए  ।  ऐसी  बहुत  सी  सुविधाएं  हैं  जौ  केन्द्रीय  बिश्वविद्यालयों  के  शिक्षकों  को  तो  प्रदान  की

 किन्तु  प्रदेशों  के  विश्वविद्यालयों  के  अदयापकगण  उन  सुविधाओं  से  वंचित  हैं  ।  अतः  सरकार

 से  मांग  है  कि  अनुदान  आयोग  को  यह  निर्देश  feat  जाए  कि  देश  के  सभी

 विश्वविद्यालयों  के  अध्यापकों  को  समान  एवं  पदोन्नति  आदि  के  समान  अएसर  प्रदान

 किए  जाए

 मध्य  प्रदेश  में  दर  संचार  सुविधाओं  को  सुधारने  तथा  दंश  में  ary fag

 दर  संचार  तकनीक  प्रारम्भ  करने  को  आवश्यकता

 श्री  सत्यनारायण  :
 देश  में  दूर  संचार  प्रणाली  को  अधिक काय

 बनाने  के  लिए  कारगर  प्रयास  किए  जाना  चाहिए  ।  मध्य  प्रदेश  में  दर  सं चारा का  बिस्तार  निर्धारित

 लक्ष्य  से  काफी  पीछे  है  ।  1983-84  की  अवधि  में
 79  दूरभाष  केन्द्रों  की  क्षमता  विस्तार  का

 लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  था  ।  किन्तु  विगत  वर्ष  के  लक्ष्य  का  भी  अब  तक  29  प्रभाष
 केन्द्रों  का

 जिसमें  सहित  शाजापुर
 के  दूरभाष  केन्द्र  सम्मिलित  विस्तार

 कार्य  किया  जा  सका  है  ।  उज्जैन  के  प्रभाष  केन्द्र  का  विस्तार  विगत  चार  वर्षों  से  नहीं  किया

 जा  सका
 है

 ।  इतना  ही  नहीं  तों  इन्दौर  भोपाल
 संहित प्रमुख

 नगरों  में  दूर  संचार  व्यवस्था

 को  algal  बनाने  की  आवश्यकता है  ।  आलोट  माकपा  ताल  से  जोड़ा  जाना  चाहिए
 |  अलॉट

 से  ताल  के  उपलब्ध  टेलीफोन  लाइन  को  सुधार  कर  यह  किया  सकता  है  ।  तराना  से

 माकड़ौन  के  बीच  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  बड़नगर

 मणिपुर  और  तराना  संहित  ग्रा  मिले  क्षेत्रों  में  दूरभाष  प्रणाली  को  कायम  बनाने  के  उपाय

 किए  जाने  चाहिऐ  ॥

 अतएव  मेरा  संचार  मंत्रालय  से  आग्रह  हैं  कि  देश  में  दूर  संचार  प्रणाली  को  आध घुनिकतम

 कनीकी  अनुरूप  विकसित  कर  कार्यक्षम  बनाया  साथ  हीं  मध्य  प्रदेश  में  द  र  संचार  विस्तार

 के  कार्यक्रम  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुरूप  पुरा  कर  दूर  संचार  प्रणाली  को  कारगर  बनाया  जाए  |

 12,00  प

 हैवी  इन्ही  रांची  के  कर्मकारों  की  हड़ताल  को  समाप्त

 करन  को  अ्रावरयकता

 श्री  मुखर्जी  समर .  :  हैवी  इ  जीनियरिंग  रांची  में  17,000  कर्मकारों

 द्वारा  9  1984  को  आरम्भ  की  गई  अनिश्चित  कालीन  हड़ताल  पुरी  तरह  से  संफल  रही  है

 और  अभी  तक  भी  जारी  है  कयों
 कि  भारत  सरकार  इस  मामले  में  प्रभावी  रूप  से  हस्तक्षेप  करने

 में  असफल  रही  है
 ।  अभियान  समिति  जो  हड़ताल  का  नेतृत्व

 कर  रही  सभी

 किनारों  का  समान  प्राप्त  है  किन्तु  फिर  भी  प्रबन्धक  ईटक  को  मान्यता  जारी  रखें  हुए  है  जिसके

 कारण  प्रतिदिन  50  लाख  रुपये  मुल्य  के  उत्पादन  की  हानि  हों  रद्दी  है  |
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 अभियान  समिति  ने  19  सुत्रीय  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  पदोन्नति  नीति  में  एक

 तरफ  संशोधन  मकान  किराया  भंत्ते  नगर  प्रति  एवं  कर  भत्ते  बकाया  भुगतान  करके

 भूतकाल  में  कामिक  रुपयों  को  उपलब्ध  की  गई  सुविधाएਂ  ga:  देने  पीड़ित  करने  वाले  उपाय  वापस

 तथा  कम  कारों  की  शिकायत  को  दूर  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  तन्त्र  को  स्थापना  करने  की

 माँगे  भी  शामिल  जब  23  1984  को  कर्मकार  ने  एक  दिन  की
 पूर्ण  हड़

 इतनी  की  थी  तो

 के  प्रबन्धकों  ने  aifanyt  समिति  के  साथ  बातचीत  करने  से
 इन्कार  कर  दिया  ari

 इसी  रवैये  के  कारण  ही  9  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  उत्पादन  का  अब  तक  नुकसान  हुआ  है  जब

 कि  यह  कर्मकारों  की  मांगों  की  कोमल  से  कई  गुना  अधिक  है  ।  ई  सी  प्र  बन्ध कों  का  रवैया

 अधिक  कठोर  है  कि  रांची
 के  किंग्स  स  के  कतिपय  सदस्यों  को  इस  प्रमुख  -  सरकारी  उपक्रम

 कीव  न  RCA  कें  लिए  अदले  आना  पड़ा  ह
 राँची  शहर  में  लोगो ंने  17

 1984  को  एक  बंद  का  आयोजन  किया

 मैं  उद्योग  मन्त्री  महोदय  से  हार्दिक  अनुरोध  करता  हू  कि  हड़तालों  कम  कारों
 के

 निधियों  से  दिल्ली  में  एक  बैठक  का  आयोजन  करें  ताकि  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  इस  हड़ताल

 को  अविलम्ब  समाप्त  किया  जा  सके  ॥

 हैवी  इन्ज्ञोनिर्यारग  कारपोरेशन  को  हटिया  इकाई  के  किनारों  की  हड़ताल

 समाप्त  करान  हेतु  सरकार  के  हस्ती  प  को  आवश्यकता  |

 श्री  बसूं  :  कामिक  संघ  के  नेता  की  हत्या  एवं  पुलिस  एवं  प्रबन्धकों

 द्वारां  फैलाए  गये  आतंकवाद  के  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  की  हटिया  इकाई  में  पुरी

 तरह  भर  सफल  हड़ताल  हुई  17.000  कम कार  9  भारत  से  हड़ताल  पर  हैं  जिससे  कारखाने

 में  बाम  ठप्प  हो  गया  ।  क्मंकारों  ने  इसलिए  हड़ताल  करने  निर्णय  कि  प्रबन्धकों  के

 उनके  मंग  पत्र  पर  वार्ता  असफल  हो  गई  थी  ।  सरकार  ने  हड़ताल  की  गर-कानूनी  घोषित

 कर  दिया  है  ।  कमेंकारों  की  मांगों  में  समय  बद्ध  पदोन्नति  1984  के  स्थान  पर  1982  सें  सी

 जिनके  क्वाटर  उन्हें  मकान  किराया  भत्ता  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  जिनकी

 भूमि  का  भजन  किया  गया  उनके  परिवारों  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  रोजगार  देना

 शामिल  है  ।

 मैं  सरकार  से
 हस्ती

 प
 करने

 का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  इस  हड़ताल  को  समाप्त  किया

 जा  सके  1

 राज्यों  में  भूतपुब  से  नाकों  के  सम्बन्धी  नीतियों  का  समुचित

 फार्यान्विदन  करन  आवदराकतां

 ot  राजद  पाइलट  :  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  एवं  कल्याण

 सम्बन्धी  मामले  बार  बार  उठाता  रहा  सरकार  यह  हमेशा  वचन  देती  रद्दी  है  कि

 मामले  पर  विचार  किया  जायेगा ।  और  इस  पर  समुचित  कार्यवाही  को  जाएगी  ।  सदन  ने  अनेक

 बार  इस  समस्या  पर  विचार  विमर्श  किया  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  कार्य  भी  आरम्भ  किए
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 ०८

 चला  ‘ort Olt
 हैं  Fg  द इन  कार्यों  का  लाभ  अभी  सूतपुत्र  ital

 तक  पहुंचने  राम  नहीं  हुआ  है  इनਂ  fasar-

 नागरिकों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  निराशा के  कंगाल  पर  खड़ी
 है

 क्योंकि  केन्द्र  सरकार  शीघ्र हूं

 कार्यवाही  नहीं  करती  तो  स्थिति  और  भी  बदतर  हो  सकती  ।

 मैं  सरकार  से अर रोध  करता  =  कि.वे  शीघ्र  हस्तक्षेप  कर  और  स्तरीय  समिति  के

 निर्णय  शीघ्र  प्रकाशन  में  |  केन्द्र  सरकार  की  नीतियों  के  राज्य  द्वारा  कार्यान्वयन  के

 लिये  सरकार  द्वारा  इन  निणयों  को  स्वीकार  करन  एवं  अन्य  बड़ें  उपाय  करना  आवश्यक  है  तभी

 ये  सु प्रशिक्षित  निराशा  की  स्थिति  से  उबर  सकते  हैं  और  उनके  प्रशिक्षण  बैश  के
 विकास

 और  भंखण्डता  के+  लिए  लाभ  उठाया  जा  सकता

 केन्द्रीय  विधायकों  के  शिक्षकों  सींगों  का  शीघ्र  निबटारा  कराने  हेतु

 सरकार  को
 हस्तक्षेप

 को  आवश्यकता

 श्री  संस्थान  चौधरी  :  मैं
 इस

 सभा  का  लोक  महत्व  के
 एक  अविलम्बनीय

 मामले

 की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 केन्द्रीय  विघालयों  के  पांच-अध्यापक  30  अगस्त  से  वोट  नई  दिल्‍ली  में  श्रनिध्वित

 कालीन  भुख  हड़ताल  करने  वाले  यहां  पर  ग्यारह  अध्यापकों  के  age  में  48  घन्टे  की  क्रमिक

 भूख  हड़ताल  पहले  ही  चल  रही  हैं  ।  13  तारीख  की  सुबह  को  7  समूहों  ने
 अपनी

 11  सुत्रीय  माँगों

 कों  मनवाने  के  लिए  भुख  हड़ताल  भारम्भ  की  थी  ।  इन  मांगों  मैं
 गर्वनर

 में  अध्यापकों  के

 पदोन्नति  कोंटा  बढ़ाकर  75  प्रतिशत  समय  बद्ध  ग्र  ड  पर्याय

 आवासीय  एवं  चिकित्सा  सुविधाओं
 की  योग  ale  परीक्षणाधीन  तलब

 sewn
 arte  at  नियमित  करना  भी  शामिल

 हैं
 ।

 इस  महीने  की  18  तारीख  को  495  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  से  400  ने  एक  दिन  भी  स  नैतिक

 हड़ताल  की  थी  और  दिल्ली  और  देश  के  सभी  बड़े  शहरों  में  अपनी  मांगों  के  समर्थन  में  रैलियों  का

 alata  था  i

 यद्यपि  उनकी  माँगे  उचित हैं  और  उन  रा  करने  के  लिये  अतिरिक्त  वित्त  को  आवश्यकता

 नहीं  है  और  यद्यपि  मामलो  लोक  सभा  में  पहली  अगस्त  को  भी  उठाया  गया  फिर  भी

 शिक्षा  मन्त्री  महोदय  ने  पिछले  34  महीनों  की  अवधि  में  केन्द्रीय  विद्यालय  अध्यापकों  की  शिकायते

 सुनने
 के

 लिए  एक  मिनट  का  समय  भी  नहीं  दिया  हैं  ।  इस  सन्दर्भ  मैं  प्रधान  मंत्री  a  हस्ती  प

 का  अनुरोध  करता  हु  कि  इससे  पहले  कि  यह  पांच  अध्यापक  30  अगस्त  को  अपने  जीवन  दाँव  पर

 लगा  घातचौत  से  समझौते  कों  करें  ।

 विश्वविद्यालय  के
 छात्रों

 में  व्याप्त  असंतोष

 श्री  मनोराम  बिगड़ो  :  सभापति  मै ंि त  377  के  अधीन  निम्न  विषय

 उठाना  चाहता
 हुं

 ।

 विश्व-विद्यालयों  में  छात्रों  का  बढ़ता  हुआ  असंतोष  देश  के  लिए  एक  खतरा  खास  तौर

 क
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 से  ऐसे  विश्व-विद्यालय  जैसे  क  fe  इत्यादि  ।  हिसार  कमी  विश्व-बिद्याधर  में  छात्रों

 की  हड़ताल  व  भूख-हड़ताल  इसी  तरह  सारे  देश  में  स्थिति  है  ।  इसके  कारण  नीचे  लिख

 (1)  अग्रेंजी

 (2)  बंधा

 (3)  महँगी  तथा

 (4)

 भाषा  हैं  सरकार  इसको  मिटाने  का  प्रयत्न  करेगी  ।

 राज्य  सरकारी  के  कर्मचारियों  और  शिक्षकों  की  विभिन्‍न  मांगों  को  पुरा

 करने  तथा  उन्हें  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  समकक्ष  लाने  की

 आवश्यक ता

 थ्री  अजय  विश्वास  :  पचास  लाख  राज्य  सरकार  कर्मचारी  अपनी  वहुत

 सी  उचित  मांगों  के  माने  जाने  से  लगातार  इनकार  किए  जाने  के  कारण  वहुत  नाराज  हैं  और  अब

 राज्य  सरकार  के  कर्मचारी  संगठित  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  में  से  सबसे  कम  वेतन  पाने  वाले  हूँ  ।

 कर्मचारियों  के  वेतन  में  कटौती  अनियंत्रित  मुल्य  विधि  तथा  केन्द्र  सरकार  की  वित्तीय  तथा  बजट

 सम्बन्धी  नितियों  के  कारण  हुआ  है  ।  इसके  अधिकतर  वित्तीय  संशाधन  केन्द्र  सरकार  के

 हाथों  में  हैं  और  यदि  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  नहीं  की

 तो  राज्य  सरकारों  के  लिए  राज्यों  में  विभिन्न  कल्याणकारी  कार्यों  जिनमें  राज्य

 कर्मचारियों  को  वित्तीय  लाभ  देना  भी  शामिल  कार्यान्वित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  अखिल

 भारतीय  राज्य  कमंचारी  महासंघ  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  तथा  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्री  को

 अनेक  अभ्यावेदन  दिए  थे  ।  सरकार  के  कर्मचारियों  की  उचित  मांगों  को  पूरा  करना  राज्य

 सरकारों  तथा  केन्द्र  सरकार  की  साँझी  जिम्मेदारी  है  ।  अखिल  भारतीय  राज्य  कर्मचारी  महासंघ

 ने  50  are  राज्य  कर्मचारियों  तथा  अध्यापकों  को  4  1984  को  एक  दिन  की

 राष्ट्रवादी  सांकेतिक  हड़ताल  करने  के  लिए  आहवान  करने  का  fara  किया  है  और  तदनुसार

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  को  हड़ताल  के  नोटिस  दे  दिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से

 अनुरोध  करू
 गा

 कि  agers  लिए  रास्ते  तथा  साधन  निकाले  ताकि  राज्य  सरकार  के  कम  चारियों

 की  निम्नलिखित  माँगे  पुरी  की  जा  सकें  ।

 (1)  केन्द्र  सरकार  को  आर्थिक  नीतियों  में  परिवर्तन  लाकर  मृत्य  वृद्धि  पर  नियंत्रण

 करना
 तथा

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  ase  तथा  व्यापक  बनाना  |

 (2)  राज्य  कर्मचारियों
 को  8.33  प्रतिशत  बोनस  ।

 (3)  राज्य  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  ढंग  से  अन्तरिम  सहायता  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के

 क्रमों  के  कर्मचारियों  के  समान  वेतन  ।
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 (4)  बकाया  राशि  के
 साथ  केन्द्रीय  मंहगाई  भत्ता  |

 (5)  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराना  1

 (6)  उत्पीड़न  बन्द
 करना

 तथा  केन्द्र  व  राज्यों  द्वारा  सभी  कम  चारी  विरोधी
 कानूनों

 को

 रह  करना  |

 (7)  राज्य  कमंचारियों  को  पूरे  श्रमिक  संघ  तथा  लोकतांत्रिक  अधिकार  प्रदान  करना  |

 डिफेंस  वही  फैक्टरी  और  प्रे  आयरन  फांऊंड्ी  का

 प्रस्तावित  स्थानान्तरण

 थी  बाब् राव  परांजपे  :  सभापति  मध्य  प्रदेश  का  जबलपुर  भौगोलिक

 दृष्टि  भारत  मध्य बिन्दु  है  ।  सुरक्षा  का  दृष्टि  से  उपयुक्त  होने  के  कारण  प्रतिरक्षा  से

 सम्बन्धित  अनेकों  कारखाने  यहाँ  पर  स्थित  लगभग  अस्सी  हजार  कर्मचारी  इन  सुरक्षा  संस्थानों

 में  कार्यरत हैं
 ।  इनमें  एक  है  star  फैक्टरी  तथा  दूसरा  है  ग्रे  भआायरन  फाउण्डरी  |  पहले  की

 स्थापना  1971  में  तथा  दुसरे  की  1974  में  हुई  थी  ।  13000  तथा  4000  कर्मचारी  अर्थात्‌

 कुल  17000  कर्मचारी  इन  में
 कायें

 रत

 कुछ  समय  से  यह  अफवाह  फल  रही  है  कि  इन  दो  सुरक्षा  संस्थानों  का  प्रबन्ध  किसी  उपक्रम

 (at  को  दिया  जाएगा  और  यह  सम्भावना
 होगी  कि  अधिकांश  कर्मचारी  स्थानांतरित

 होंगे  ।

 मैं  यह  समझ  पाने  में  असमथ  हूं  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्‌  अर्थात्‌  विगत  37  वर्षों  में

 प्रतिरक्षा  से  सम्बन्धित  84  कारखानों  में  से  यही  दो  जिनमें  रक्षा  विभाग  के  लिए

 शक्तिमान  आदि  की  निर्मिति  होती  क्यों  उपक्रम  के  लिए  छांटे

 गए

 मेरा  रक्षा  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविकता  क्या  इसकी

 विस्तृत  जानकारी  दें  ।  मेरी  मांग  यह  हैं  कि  इन  दोनों  सुरक्षा  संस्थानों  को  अथवा  इनमें  कार्य रत

 17  हजार  तमंचा  रियों  को  जबलपुर  से  न  हटाया  जाए  |

 gat  उत्तर  प्रदेश  के  सूखाग्रस्त  जिलों  में  व्यापक  राहत  ard  आरम्भ
 करने  को  आवश्यकता

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आपके  माध्यम  से  मैं  सिचाई  मंत्री  का

 ध्यान  देश  के  सुखा  एवं  अभावग्रस्त  क्षेत्रों
 की  ओर  ले  जाना  चाहता  इन  दिनों  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 में  भयानक  सुखा  पड़ा  हुआ  है  ।  खेतों  में  खड़ी  फसलें  पानी  के  अभाव  में  सुख  रही  हैं  ।

 बाजरा  की  मुख्य  फसलें  पानी  के  अभाव  मैं  बर्बाद  हो  गई  हैं  ।

 सिंचाई  के  साधनों  का  बुरा  हाल  है  ।  नलकूप  भोर  नहरों  का  होना  न  होना  एक  समान
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 इस  बात  को  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  लगाये  गये  नए  भी  नलकूप

 गाज  काम  नहीं  कर  रहे  किसी  की  मशीन  खराब  है  तो  किसी  से  पानी  ही  नहीं  निकलता  ।

 बिजली  सप्लाई  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  किसानों  को  बिजली  आठ  घंटे  मिलती  है  पर  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  गाजीपुर  ग्रामीण  इलाकों  में  विगत  दो  लाह  से  की

 आपूर्ति  का  औसत  दो  घंटा  से  भी  कम  रहा  है  ।  परिणाम  स्वरूप  राजकीय  cadet  व  निजी  पंपिंग

 सट  बेकार  हैं  ।  सिचाई  को  कौन  कहे  पीने  के  पानी  का  भी  अभाव  है  ।

 पशुओं  के  लिये  चारे  की  समस्या  ।  हरा  चारा  ही  बल्कि  yar  भी  नहीं  है  ।  आदमी

 कौर  जानवर  को  जीवन  गुजारे  यह  एक  प्रश्न  है  ।  एक  और  मैदानों  में  तो  पानी  नहीं  दूसरी

 ओर  गंगा  तथा  वरुण  आदि  नदियों  में  बाढ़  झाई  हुई  है  ।  नदियों  के  किनारे

 की  फसलें  पानी  में  डूब  गई  हैं  ।  बाढ़  के  पानी  से  मकान  गिर  रहे  हैं  ।  लोग  शिविरों  में  रह  रहे  हैं  ।

 मौसम  की  इस  विषमता  से  तरह  तरह  की  नई  बीमारियाँ  फल  गई  हैं  ।  सुखा  भोर  बीमारी  से

 भीषण  तबाही  इतनी  भयंकर  समस्या  कभी  देखने  में  नहीं  आई  थी  ।

 ऐसी  विकट  परिस्थितियों  में  मैं  माननीय  सिचाई  मंत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  cat

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  आदि  जिलों  में  सिचाई  के  साधनों  को  शी  घ्नातिशी घ्

 ठीक  किया  जाया  राज्य  सरकार  को  निर्देश  दिये  जाय  किसानों  के  लगान  की  वसूली  बन्द  हो

 र  नये  लगान  साफ  छात्रों  को  पुस्तकीय  तथा  विशेष  वित्तीय  सहायता  देकर  उनको  फीस  साफ

 की  जाय  ।  बाढ़  पीड़ितों  को  मकान  बनाने  के  लिये  अनुदान  दिये  जायें  ।  प्रत्येक  खण्ड  विकास

 क्षत्रों  में  मजदूरों  को  भुखमरी  से  बचाने  के  लिये  टेस्ट  वक  चाल  कराये  जायें  |

 दिल्ली  fara  विद्यालय  के  ave  य  नोव सिटी  सर्विसिज़  सेंटर  द्वारा

 प्रतिबन्धित  ant  परान  भंडार  को  दवाईयों  को  सप्लाई

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  परिसर att  राम  विलास  पासवान

 में  स्थित  स्वास्थ्य  केन्द्र  aos  यूनिवर्सिटी  सर्विसिज़  मैं  ऐसी  पुरानों  दवाईयां

 दी  जाती  हैं  जिनके  उपयोग  की  तारीख  वर्षों  पहले  खत्म  हो  चुकी  होती  है  ।  एक  डाक्टर  ने  इस

 खतरनाक  स्थिति  क  भर  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  भर  चेयरमैन  मैनेजिंग  कमेटी  तथा  कुलपति

 का  ध्यान  आकृष्ट  किया  लेकिन  हालात  में  कोई  परिवतंन  नहीं  आया  ।  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारी

 यूनियन  कौर  विश्वविद्यालय  के  के  कोठरी  परिषद  के  दो  सदस्यों  ने  कुलपति  को  पन्न  लिख  कर

 जाँच  कराने  की  मांग  की  है  ।  इस  तरह  की  दवाइयाँ  अन्य  जगहों  में  भी  खले  आम  विक  रही

 संसद  में  हम  लोगों  ने  बार  बार  मांग  को  है  |  लेकिन  कोई  काय  वाही  अभी  तक  नहीं  को  गई  |

 सरकार  से  मांग  है  कि
 सरकार  ऐकालायडं  एवं  ges  (sfaafrera)  दवाइयों  पर  रोक

 लगाये  और  बेचने  के  खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही  करे  ।

 (aa)  महाराष्ट्र  के  संत  गाडगे  बाबा  तथा  संत  कु  वर  राम  की
 स्मृति

 में  स्मारक
 डाक  टिकट  जानो  करने  को  झा वद यकता

 कीमतों  उषा प्रकाश  चौधरी  :  यह  हमारे  इतिहास  ओर  संस्कृति
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 की  विशेषता  है  कि  हमारे  देश  में  राजकीय  ,  आर्थिक  आजादी  के  लिए  साथ  साथ

 अभियान  चला  ।  इस  देश  में  राजनीति  और  समाज  नीति  एक  अविभाज्य  अग  रहा  है  ओर  उसके

 लिये  हमारे  धर्म  समाज  सुधारकों  ने  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  की  हैं  ।  हमारा  समाज

 भर  प्रजातन्त्र  उन्हों  के  प्रति  ऋणी  हैं  ।

 ऐसे  महान  लोगों  में  से  समाज  परिवर्तन  के  अभियान  में  जिन्होंने  अपना  जीवन  अपील  कर

 दिया  उनमें  श्री  संत  गाड़गे  भर  संत  कुवर  राम  जी  भी  थे  ।  एक  उपेक्षित  पिछड़े  हुए  समाज

 में  और  aga  ही  गरीबी में  सन्त  गाडगे  बाबा  का  जन्म  हुआ  था  |  एक  गरीब  और  अनपढ़  व्यक्ति

 ने  समाज  चिंतन  से  शिक्षा  का  व्यसन  मुक्ति  तथा  बुरी  परम्पराओं  से  बाहर  निकलने  का  महत्व

 जाना  |  उन्होंने  पूरा  जीवन  करके  समाज  और  देश  की  जन  जागृति  की  ।  उन्होंने

 परम्परा  करें  के  नाम  पर  शोषण  व  व्यसनी  शक्ति  आदि  से  समाज  को  बाहर  निकालने  की

 की  कोशिश  की  ।  इस  देश  की  जनता  भर  खास  करके  यहां  राष्ट्र  जो  उनकी  जन्म  भूमि  भी  रही

 है  वहां  वे  श्रद्धा  और  प्रेरणा  का  स्थान  बन  चक  हैं  ।

 वैसे  ही  सन्त  कंवर  राम  जी  का  व्यक्तित्व  रह  चुका  है  ।  लोगों  के  सुख  gw  समझ  कर

 उसको  दूर  करने  की  एक  सेवाभावी  शिक्षा  तथा  अनुरोध  इस  महात्मा  ने  सबको  दिया  है  ।  ऐसे

 आदर्श  समाज  में  कायम  रहे  और  उनको  सम्मानित  यह  हमारा  फर्ज  है  |  इस  साल

 संत  कुवर  राम  की  जन्म  झाताब्दी  si  कई  बरसों  से  संत  ast  बाबा  तथा  सन्त

 कुवर  राम  की  डाक  टिकट  प्रकाशित  करके  उस  माध्यम  से  लोगों  में  उनका  चादर  तथा  महत्व

 पहुंचाने  की  प्रभावी  मांग  सरकार  से  हो  रही  लेकिन  हमें  खेद  हैं  कि  यह  बात  शासन के

 धीन  लेकिन  अब  तक  इन  महात्माओं  का  डाक  टिकट  प्रकाशित  करने  कीं  घोषणा  शासन  ने

 नहीं  की  है  ।

 इसलिये  मेरी  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  लोगों  की  भावनाओं  को  समझ  कर  उक्त  दोनों

 महान  व्यक्तियों  के  डाक.....टिकट  प्रकाशित  करें  |

 महाराष्ट्र  में  महसूद-बदलापुर  रेल  लाइन  का  निर्माण  कारा  ta  करने

 के  लिए  अतिरिकत  धन  देने  को  आवश्यकता

 श्रीमती  शालिनी  ato  पाटिल  :  नई  बम्बई  के  विकास  तथा  बम्बई  की

 भीड़  भाड़  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार ने  76  करोड  रुपये  की  लागत  से  .  मनखुदं

 बेलापुर  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  करने  की  मंजूरी  दी

 इस  परियोजना  को  ae  1983-84  के  रेल  बजट  में
 शामिल  किया  गया है  और  इसके  लिए

 करोड़  रुपए  की  राशि  रखी  गई  थी  ।  1984-85  में  75  लाख  रुपए  की  नाममात्र  राशि  का  प्रावधान

 किया  गया  है  और  इसके  परिणाम  स्वरूप  प्रस्तावित  रेल  लाइन  की  निर्माण  की  अवधि  में

 विश्क  रूप  से
 विलम्ब  क्योंकि  स्वीकृत  धन  राशि  से  वास्तव  में  कोई  भी प्रगति  नहीं हो  सकती  ॥

 परियोजना  के  भारी  महत्व  को  दृष्टिगत  रखते  महाराष्ट्र  सरकार  ने  1984-86  की

 अवधि  के  दौरान  7  करोड़  रुपए  उपलब्ध  करने  की  पेशकश  की
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 न  टाट
 मैं  रेल  मंत्रालय  से  अनुरोध  करू  गी  कि  मनख़ुर्द-बदलापुर  रेल  लाइन  के  निर्माण  के

 लिए  अतिरिक्त  धनराशि  उपलब्ध  की  जाए  तथा  परियोजना  को  पूरा  करने  की  गति  को  तेज  करने

 लिए  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जा  रही  धनराशि  का  ar  उपयोग  किया

 जाए  |

 विमानों  का  अपहरण  रोकने  हेतु  कड़ी  सुरक्षा  व्यवस्था  करने  को

 आवश्यकता

 Sto  सैफुद्दीन  सोज  विमान  अपहरण  की  घिनौनी  घटनाएਂ  देश

 में  आए  दिन  हो  रही  हैं  ।  हर  बार  सरकार  एक  ही  आश्वासन  देती  हैं  कि  सुरक्षा  प्रबन्धक  भौर  कड़े

 किए  जाएगें  तथा  भविष्य  में  विमान  अपहरण  के  प्रयत्न  विफल  किए  जाएगे

 अभी  एयरबस  का  अपहरण  करके  लाहौर  ले  जाने  की  घटना  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 द्वारा  जांच  चल  ही  रही  थी  कि  24  1984  को  थ्री  नगर  जा  रहे  बोझ  ग  737  का  अपहरण

 करके  पहले  पाकिस्तान  तथा  उसके  बाद  दुबई  ले  जाया  गया  |

 ऐसा  लगता  है  कि  दक्षिण  पब  एशिया  क्षेत्र  में  केवल  हमारे  किसानों  के  अपहरण  की  ही

 घटनाएं  अधिक  हुई  हैं  प्रश्न  यह  है  कि  1984  की  घटना  के  बाद  सुरक्षा  प्रबन्धक  भर  कद

 क्यों  नहीं  किए  जा  सके  ।  अपहरण  कर्त्ताओं  का  चंडींगढ़  से  विमान  में  सवार  जों  कि  सीधे

 qe  बलों  के  नियंत्रणाधीन  पंजाब  प्रशासन  पर  एक  लांछन  जिसकी  कि  बिमान

 राज्यपाल  सतारा वाला  के  शासन  के  दौरान  सुधरने  की  arg  थी  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  राष्ट्र  को  यह  आश्वासन  दे  सकती  है

 कि  सुरक्षा  प्रबन्ध इस  सीमा  तक  कढ़े  कर  दिए  जाएगे  कि  बिमान  अपहरण  करना  असम्भव  हो  जाए

 सरकार  को  समस्या  के  मूल  में  भी  जाना  चाहिए  ताकि  पंजाब  में  विद्रोही  युवकों  को

 राजनीतिक  परिवेश  की  मुख्यधारा  में  वापस  लाया  जा  सके  |

 भी  बालन  (azraaa)  सभापति  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 है  ।

 सभापति  सपोर्ट  कुछ  भी  कार्येवाहो--वतान्त में  सम्मिलित
 न

 किया  जाए  ।  इसमें  कोई

 व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  कृपया  Fs  जाइए  |

 qa

 सभापति  महोदया :  ऐसा  नहीं  हो  ।  आप  बैठ  जाइए  |
 यह

 कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न

 नहीं है  ।  मैंने  आपको  बात  सुन  ली  है  ।  भाप  बेठ  जाइए  |

 नई  दिलो  ale  गोहाटी  के  ate  सपर  फास्ट  रेलगाड़ी  चाल  करने  को

 आगर या कता

 श्री  विष्णु  प्रसाद  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लोगों  की
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 राजधानी  सेवा  gat  एक  सुपरफास्ट  गाड़ी  नई  दिल्‍ली  और  गोहाटी  के  बीच  चलाने  की  लम्बे

 समय  से  की  जा  रही  माँग  की  ओर  रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 इस  समय  नई  दिल्‍ली  ओर  गोहाटी  के  बीच  केवल  एक  तेज  गाड़ी  तिनसुकिया  मेल  है

 जो  36
 घण्टे

 से  afar  समय  लेती  है  सफर  वहुत  ज्यादा  समय  लेने  वालों  एवं  थकाने

 वाला  है  |

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  गोहाटी  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  हैं  यह  आवश्यक  है  कि  रेल  संसार  के

 मामले  में  वहां  के  लोगों  को  यह  महसुस  नहीं  हीना  चाहिए  कि  उनकी  उपेक्षा  को  जा  रही  है

 मैं  निवेदन  करूगा  कि  नई  दिल्‍ली  से  बम्बई  तथा  नई  दिल्‍ली  से  कलकत्ता  जाने  वाली

 राजधानी  एक्सप्रेस  को  भांति  ही  नई  दिल्‍ली  से  गोहाटी  तक  सीमित  स्टाप  वाली  राजधानी

 एक्सप्रेस  शुरू  को  जाए  1

 दूर-दराज  का  क्षेत्र  होने  के  कारण  मगर  यह  रेल  सेवा  यहां  शुरू  की  जाती  है  तो

 magna  के  समय  सेनिक  तथा  सैनिक  कर्मियों  को  वहाँ  तैनात  करने  में  सहायता  होगी  तथा

 सामान्य  जनता  भी  आराम  से  तथा  कम  से  कम  समय  में  सफर  कर  सकेगी  ।

 मुझे  पूर्ण
 विश्वास  हैं  कि  गोहाटी  के  लिये  राजधानी  सेवा  शुरू  करने  से  यह  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 के  सम्पूर्ण  लोगों  को  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  मिलायेगी  तथा  राष्ट्रीय  अखण्डता  को  बढ़ाने

 में  भी  मदद  करेगी  जी  कि  समय  की  माँग  है  ।  शुरू  में  यह  सेवा  सप्ताह  में  दो  दिवसीय  हो  सकती

 है  जिसे  धीरे  धीरे  बाद  में  यात्रियों  की  संख्या  देखते  ga  बढ़ाया  जा  सकता

 खड़गपुर  और  मद्रास  के  बीच  प्रस्तावित  दाल  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  चाल

 करने  को  आवाज़  कता

 श्री  चिन्तामणि  जना  :  दक्षिण  पूर्व  रेल  प्रशासन  ने  खड़गपुर  और  भद्रक  के

 बीच  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  का  निर्णय  थ्रप्रैल  1984  में  किया  था  ।  लम्बे  समय  से  लोगों

 द्वारा  उठाई  रही  वास्तविक  दिक्कतों  पर  विचार  करते  हुये  दक्षिण  पूर्व  रेल  के  महा  प्रबन्धक
 तथा  उड़ीसा  के  मुख्य  मन्त्री  ने  बालासोर  में  13.4.84  को  एक  जनसभा  में  यह  घोषणा  की  थी

 राज्य  सरकार  भाम  जनता  की  बार-बार  की  जा  रही  माँग  के  मण्डलीय

 स्तर  तथा  प्रभागीय  स्तर  पर  दक्षिण--पूर्व  रेलवे  प्राधिकरण  ने  1984  में  इस  गाड़ी  को

 चलाने  का  लिखित  में  आश्वासन  दिया  था  जिसके  लिज  स्टाप  तथा  अन्य  ब्यौरे

 आदि  मुनेश्वर  में  4,7-84  को  महाजन  बन्धक  तथा  सम्बन्धित

 तथा  दूसरों  की  उपस्थिति  में  उड़ीसा  के  संसद  सदस्यों  की  औपचारिक  मण्डलीय  रेलवे  प  राशि

 समिति  की  बठक  में  निश्चित  किये  गयें  थे  ।  परन्तु  यह  गाड़ी  अभी  तक  नहीं  चलाई  गई  है  ।
 प्रबन्धक  से  निजी  तौर  पर  बातचीत  करने  पर  उन्होंने  आश्वासन  दिया  कि  यह  गाड़ी  15

 से  पहले  चला  दी  जायेगी  भर  इस  गाड़ो  के  लिए  डिब्बे  पहले  ही  तयार  हो  गये  हैं  कौर  वे

 खड़गपुर  रेलवे  याई  में  पिछले  5  महीनों  से  अधिक  समय  से  पड़े  ताकि  किसी  भीं  वक्त  रेल  को
 चला  दिया  जाये  ।  यह  गाड़ी  न  चलाने  से  उसर  क्षेत्र  के  लोगों  ने  आन्दोलन  आरम्भ  कर  दिया
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 जिसे  रेलवे  अधिकारियों  के  आश्वासन  से  ही  रोका  जा  सकता  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मे
 रा  रेलवे  मन्त्रालय  से  अनुरोध  है  यह  एक्सप्रेस  गाड़ी  इस  महीने  के

 अन्त  से  पहले  चलाने  के  लिए  तत्काल  आवश्यक  काम  उठाये  जाये  ताकि  प्रयोक्ताओं  की  चिरकाल

 से  चली  आ  रही  मांग  को  पुरा  किया  जा  सके  ।

 राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षत्रों  में  पेय  जल  की  व्यवस्था  करन  के  लिए

 सातवाँ  पंचवर्षीय  योजना  में  घन  की  व्यवस्था  करने  को  आवश्य  कता

 थनी  विधि  चन्द्र  जन  :  सभापति  भारत  को  स्वतंत्र  हुए  37  साल  हो

 चुके  हैं  परन्तु  पीने  के  पानी  को  समस्या  का  अभी  TH  सम्पूर्ण  निदान  नहीं  हुआ  है  |

 देश  में  रेगिस्तानी  एवं  पहाड़ी  क्षत्रों  कें  कई  समस्या प्रद  ग्रामों  के  पीने  के  पानी  की

 समस्या  हल  नहीं  हुई  अभी  भी  ग्रामीणों  को  10  से  15  किलोमीटर  की  दरी  पर  जाना

 पड़ता  है  ।

 रेगिस्तानी  क्षत्रों  में  कुछ  स्थानों  में
 नलकूप  सफल  हुए  हैं  ।  परन्तु  अधिकांश  स्थानों  में  या

 तो  पानी  खारा
 है

 या  अपर्याप्त  है  जिससे  समस्या

 !
 की  स्थायी  निदान  नहीं  हो  सकता  है  |

 रेगिस्तानी  क्षत्रों  के  लिए  राजस्थान  नहर  बलवान  के  रूप  में  भाई  है  ।  रेगिस्तानी  जिले

 बीकानेर  चर  एवं  गंगानगर  जिलों  में  पीनेके  पानी  की  स्थायी  हल

 राजस्थान  नहर  ही  है  ।

 निवेदन  है  कि  केन्द्र  सरकार  राजस्थान  प्रान्त के  रेगिस्तानी  जैसलमेर

 जोधपुर  चूरू  एवं  गंगानगर  जिलों  में  पीने  के  पानी  के  स्थायी  हल  के  लिए

 राजस्थान  नहर  के  लिफ्ट  एवं  फलो  कैनाल  द्वारा  ग्रामीण  एवं  नगरीय  क्षत्रों  में  पानी  पहुंचाने  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना में  इसके  लिये  पुरा  प्रावधान  करावे  और  पीने  के  पानी  को  सबसे

 अधिक  प्राथमिकता  दे  ।

 वर-विलासी  रेल  लाइन  का  काय  आगामीं  ag  तक  पुरा

 करन  को  आवश्यकता

 थो  मूलचन्द  डागा  (areft )  :  सभापति  देश  में  पिछले  दो  वर्षों  में  अनेक  नई  रेलें

 चलाई  गई  हैं  जिससे  जनता  को  लाभ  पहुंचा  है  और  इसी  आशा  को  रखकर  सकी  रेलवे  लाइन

 बर  से  विलाड़ा  तक  का  मई  1983  में  सर्वे  पूरा  हुआ  ।  इस  सर्वे  के  आधार  पर  रेलवे  लाइन

 डालने  में  सरकार  का  केवल  10.97  करोड़  रुपया  खर्च  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  हैं  ।  सरकार

 का  यह  कहना  कि  रहे  आधिक  दृष्टि  से  उपयोगी  नहीं  टीक  नहीं  यह  रेल  जिस  क्षेत्र

 से  गुजरेगी  ag  alas  दृष्टि  से  भरा-पुरा  क्षत्र  है  ।  तीन-तीन  फसलें  यह  क्षेत्र  पैदा  करता  है  और

 वाणिज्यिक  फसलें  पैदा  होती  हैं  तथा  देश  कौने-कौने  में  मेंहदी  ,  तिलहन  आदि

 फसलें  जाती  हैं  ।  धरती  बहुत  उपजाऊ  है  और  इस  रेल  लाइन  के  किनारे-किनारे  छोटे  ओर  बड़े

 अनेकों  कर्बे  हैं  ।  जेसे

 चिलासा  आदि  ॥
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 यह  कि  जिन  लोगों  को  दिल्‍ली  से  जोधपुर  जाना  होता  उन्हें  मारवाड़  एक्शन  होकर

 जाना  पड़ता  है|  जत  यह  नई  रेलते  लाइन  बन  जायेगी  तो  सभी  यात्री  सीधे  वर  से  बिलाड़ा  होते

 हुए  जोधपुर  चलें  जायेंगे  तथा  उनके  जो  का  समय  बर्बाद  होता  वह  भी  बच  सकेगा

 धिक  दृष्टि  से  यह  रेलवे  लाइन  लाभप्रद  तथा  इसमें  कोई  घाटा  रेलवे  को  नहों  होगा  |

 मैं  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूगा  कि  छोटी  सी  लागत  से  बनने  वाली  इस  रेलवे

 जिसका  सर्वे  डेढ़  वह  पूर्व  हो  चुका  का  निर्माण  कराये  आगामी  वर्ष  में  पूरा  कराने  को

 घोषणा  सदन  में  करें  ।

 (ite)  1934-85  के  दौरान  मयूरभंज ,  उड़ोसा  में  पारदी  में  प्रस्तावित  gaa feaa

 संयंत्र  स्थापित  करने  को  भाववयकता

 sit  सम्मोहन  टूडू  (SAAT )
 :  सरकार  का  उड़ीसा  के  मथ्रमंज  जिले  में  रायरंगपुर  के

 निकट  पारदी  tue  फेरो  वेनेडियम  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  यह  योजना  तीन

 दशक  पहले  बनायी  गयी  थी  ।  मधु  राज  निर्वाचन  क्षेत्र  से  संसद  सदस्य  होने के
 नाते  यह  जानते  के

 लिए  कि  परियोजना  इस  को  स्थापित  करने  के  बारे  में  .  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  कई  बार  इस

 मामले  को  उठाया  है  ।  सन्‌  1983  में  मेरे  एक  अता  Rit.)  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  उद्योग  मंत्री

 जी  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  यह  संयंत्र  1983-84  के  वित्तीय  ag  के  दौरान  स्थापित  हो  जायेगा  |

 परन्तु  यह
 दुर्भाग्यपूर्ण  है

 कि  परियोजना  अभी  तक  आरम्भ  नहीं  की  गयी  है  ।

 मयूरमंज  जिले  में  खनिजों  की  आवश्कता  है  तथा  फेरो  वैनेडियम  संयंत्र  के
 लिये

 उपयुक्त  स्थान  है  ।  अन्य  स्थानों  तुलना  में  वहाँ  पर  कम  लागत  पर  सभी  बुनियादी  सुविधायें

 उपलब्ध  हैं  ।  मगर  संयंत्र  स्थापित  हो  जाता  है  तो  स्थानीय  युबकों  के  लिये  इससे  रोजगार
 के

 अवसर  पैदा  हो  सकते  हैं  ।  चूंकि  यह  जिला  भौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  है  और  जनजातीय

 क्षेत्र  में  स्थित  फ  वेनेडियम  संयंत्र  यहां  जल्दी  से  जल्दी  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।  संयंत्र

 की  स्थापना  में  अत्याधिक  विलम्ब  होने  के  कारण  स्थानीय  लोग  अत्याधिक  उत्त  जित  हैं  |

 मैं  मांग  करता हूं  कि  1954-85  के  fata  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  के  मयूरमंज  जिले

 में  राय रंग पुर  के  निकट  झरांदी  में  फेरो  वेनेडियम  संयंत्र  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये

 wear  हेतु  संहिता  बनाने  तथा  रकत  संबंधी  होती  बनाने

 को  मा वध यकता

 att  fara  स्वामी  :  सरकार  को  व्यक्त  नीतिਂ  बनाने  की
 आवश्यकता  की  ओर  उचित  ध्यान  देना  चाहिये  ।  जेसी  कि  आज  स्थिति  भारत  में  रकत  चढ़ाने
 को

 गुणवत्ता  तथा  स्तर  में  काफी  कुछ  करने  की  आवश्यकता  भारत  में  रकत  दानਂ  करने  वाले
 लोगों  में  लगभग  30  प्रतिशत  वे  लोग  हैं  जो  पैसे

 के  लिये  रकत  बेचन ेहैं  और  चिकित्सक  समाज
 को  इस  बुरी  प्रथा  के  दुष्प्रभावों  की  जानकारी  चिकित्सकों  की  राय में  इस  तरह  पैसा  कमाने

 के  लिये  रकत  दान  देने  के  परिणामस्वरूप  कुछ  बीमारियाँ  और  लोगों  में  फेल  सकती  हैं
 ।  रकत  के
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 नन्

 बेक  बताने  के  मामले  में  नीति  संबंधी  कोई  नियमावली  होनी  चाहिये  और  एक  रकत  नीति  बनाई

 ज्ञानी  चाहिये  ।  रकत  दान  करने  की  जिम्मेदारी  एक  सामुदायिक  जिम्मेदारी  जिसके

 अंतगर्त  चिकित्सीय  सक्षमता  भी  शामिल  एक  राष्ट्रीय  रकत  कार्यक्रम  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 इसके  रकत  देना  रकत दाता  तथा  रकत  दोनों  के  लिये  ही  सुरक्षित  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में

 एक  स्वैच्छिक  रात  दान  प्रणाली  बनाने  की  आवश्यकता  है  भोर  यदि  प्रत्येक  स्वरूप  व्यक्ति  अपने

 जीवन  में  केवल  कुछ  बार  भी  रकत  दान  करें  दें  तो  इस  प्रणाली  में  काफी  सुधार  लाया  जा

 सकता  है  |

 उत्तर  प्रदेश  के  हर दुआ गंज  तथा  उनको  बिजलीघरों  में  हड़ताल

 श्री  चन्द्रपाल  शैतानी  :  सभापति  उत्तर  प्रदेश  के  हरदुआग ंज
 तथा  पनकी  बिजलीघरों  में  कई  दिनों  से  हड़ताल  चल  रही  है  उसकी  वजह  से  समूचा  उत्तर  प्रदेश

 अन्धकार  में  डूबा  हुआ  है  ।  अब  उस  हड़ताल  इन्ही  नियर  और  जूनियर  इंजीनियर  भी  शामिल

 हो  गए  जिसकी  वजह  से  उद्योगों  को  दी  जाने  वाली  बिजली  में  भारी  कटौती  कर  दी  गई  है  ।

 इसका  परिणाम  ag  है  कि  कारखानों  att  फैक्टरियों  में  उत्पादन  ठप्प  हो  गया  है  |

 यही  नहीं  पश़्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  भयंकर  सूखा  भीं  पड़  रहा  है  ।  नलकूपों  को  बिजली  नहीं

 मिल  रही  है  ।  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वहं  स्वयं  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  ओर

 बिजली  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  को  समाप्त  करायें  जिससे  वहां  का  अन्धेरा  दूर  हो  तथा  उद्योग

 धन्धों  और  कृषि  कार्यों  के  लिये  बिजली  की  सप्लाई  हो  सके  ।

 सभापति  महोदय  जो  कुछ  आप  कहना  चाहते  थे  आपने  कहू  दिया  परन्तु  यह  राज्य  का

 विषय  है  ।

 थो  चन्द्रजोत्त  यादव  :  उन्होंने  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  उठाया

 कल  मैं  लखनऊ
 में

 था  ।  दो  मंत्री  जाँ  गये  थे  परन्तु  कुछ  भी  नहीं  हुआ  ।  सम्पूर्ण  राज्य

 सभापति  महोदय :  प्रक्रिया  का  अनुपालन  किया  जाना  है  ।  उन्होंने  अपनी  बात  कह कह  दी  है  ।

 चह  इसमें

 wt  amid  यादव  :  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।  वास्तव  में  सरकार  वहाँ  पर  कोई

 भी  हल  ढूंढने  में  विफल  रही  है  ।  केन्द्र  सरकार  को  हस्ती  प  करना  चाहिये  |

 सभापति  महोदय  :
 आपकी  टिप्पणी  का  इससे  कोई  मतलब  नहीं है  ।  जो  कुछ  उन्होंने  कहना

 था
 वहू  पहले  ही  कह  चुके  हैं  ।  आप  क्यों  चित्त  है

 ?

 थ्री  चन्द्रजीत  ze:
 मैं  उस  राज्य से

 मेरी  जनता
 है  ।  कृपया  इस  संबंध  में

 सरकार  से  कुछ  करने  के  लिए  कहिये  ।  कम  से  कम  उतना  तो  मापकों  कहना  ही  चाहिये  ।

 at की  है  । सभापति  महोदय
 :

 बात  कह  दी
 गई

 है  भोर
 यही  का

 aft  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा
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 बिहार  में  पारसनाथ  पहाड़ी  पर  एक  उच्च  बिक्री  वाला  at.  tastex

 स्थापित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  रीत  लाल  प्रसाद  बर्मा  :  सभापति  यह  खेद  का  विषय  है  कि

 बिहार  के  हजारीबाग  एवं  संथाल  परगना  के  4  जिलों  को  हर  विकास  कार्यक्रमों  के  प्रारभ

 में  उपेक्षित  रखा  जाता  यहीं  कारण  है  कि  ये  6  जिले  सबसे  पिछड़े  इस  क्षत्र  में  कोयला

 लाइम  डोलोमाइट  भारी  का  भारी  खजाना  है  ।  यहां

 लगभग  85  लाख  लोग  निवास  करते  हैं  ।  इनमें  हरिजन  आदिवासी  एवं  कमजोर  वर्गीय  लोगी  को

 जनसंख्या  लगभग  75  प्रतिशत  हैं  ।  मजदूरों  की  भारी  संख्या  हैं

 दूर  दर्शन  केन्द्रों  की  स्थापना  में  ये  जिले  ;  सूचीबद्ध  थे  किन्तु  अभी  तक  कहीं  स्थापना  at

 कोई  सुगबुगाहट  नहीं  है  ।  भाम  जनता  में  भारी  असंतोष  पनप  रहा  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  विहार  का  जो  सबसे  ऊ  चा  भागवत  पारसनाथ  है  उसकी  ऊ  चाई  4229

 भीट  है  ate  जिस  पर  चढ़ने  के  लिए  वन-विभागीय  मागं  भी  हैं  इस  पर  एक  शक्तिशाली  ट्रांसमीटर

 जो  125  किलोमीटर  की  परिधि  में  दूर  दर्शन  प्रसारण  कर  लगाया  जाय  ।  हमने  कई  जिलों

 में  अलग  दूर  दर्शन  केन्द्र  लगाने  के  अत्यधिक  अधिक  नियोजन  आदि  की  समस्याओं  से  बच

 कर  एक  हो  केन्द्र  से  सभी  जिलों  के  निवासियों  को  दुर  दर्शन  की  सुविधा  प्रदान  की  जा  सकती  है  |

 वहू  जनहित  में  अत्यावश्यक  है  और  1984  के  अन्दर  पारसनाथ  पचत  पर  दुर  aa  केद्र  लगाया  जाय  |

 यही  नहीं  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  भयंकर  सुखा  भी  पड़  रहा हैं  ।  नलकूपों  को  बिजली

 नहीं  मिलਂ  रही  है  ।  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  स्वयं  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करे

 भौर  बिजली  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  को  समाप्त  करायें  जिस  से  वहाँ  का  अन्धेरा  दूर  हो  तथा

 उद्योग  धन्धों  और  af  के  लिए  बिजली  की  सप्लाई  हो  सके  ।

 पू नामा ली  को  रेल  लाइन  तथा  अवामी  के  साथ  जोड़ने  को  आवश्यकता

 थ्रो  ईरा  अन बारा सु  :  मैं  समझता  हु  कि  मद्रास  मेट्रोपोलिटन  सेकुलर  रेल
 परियोजना  का  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 रेल  इंजीनियरिंग  अधिकारी  परियोजना  का  विस्तृत
 चित्र  तयार  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  पता  चला  हैं  कि  यह  सकू लर  रेल  लाइन  तम्बरम  से  अन्ना नगर  होती

 हुई  अबाड़ी  तक  बिछाई  जायेगी  ।  अन्ना नगर  में  अघिकतर  अमीर  लोग  रहते  जिनके  पास
 अपनी  यातायात  सुविधाए  इसलिए  te  लाइन  को  अन्ना नगर  से  निकालने  से  गरोब  az
 मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  अधिक  लाभ  नहीं  होगा  ।  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  तम्बरम
 से  अन्ना नगर  से  होती  हुई  अबड़ी  को  यह  लाइन  निकालने  की  यह  रेल  लाइन  तबर  से

 प्नमअलली
 तक  ले  जायी  जाए  भोर  इसे  अवधि  भी  जोड़ा  जा  सकता  है  ।

 पूनम
 प्रबल  एक  बड़ा  शहर  इसकी  जनसंख्या  2  लाख  से  afer  है  ,  इसके  अलावा  बाहर

 से  भी  लोग  आते  रहते
 हैं  ।  नम  अवड़ी  at  औद्योगिक  पट्टी  पर  स्थित  है  भर  इसलिए

 बहुत  से  मजदूर  जो  कि  अम्क्रेटूर  और  विल्लविक्म  की
 फैक्ट्रियों  में  कार्य  करते  पुनम अल् ली  में
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 रहते  हैं  पूनम अल् ली  में  बस  यातायात  बहुत  अधिक  हैं  और  जनता  को  विशेषकर  भीड़  भाड़  के

 समय  काफी  मुशिकल ों  का  सामना  करना  पड़ता  है

 पूनम  अभी  को  अवाड़ी  तक  रेल  लाइन  द्वारा  जोड़ते  का  पहले  ही  एक  प्रस्ताव  था  और

 मैं  समझता  हुं  कि  दस  वर्ष  पहले  ही  इस  कार्य  के  लिए  सर्वेक्षण  काय  और  अन्य

 पूरी  हो  चुरी  अगर  तम्बरम  से
 बिछायी  जाने  वाली  रेल  लाइन  पनमअल्ली

 तक  जोड़  दी  जाये

 तो  इससे  जनता  को  बहुत  लाभ  होगा  ।

 इस  लिए  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हू  कि  प्रस्तावित  मेट्रोपोलिटन

 सेकुलर लर  रेल  परियोजना  के  तहत  तम्बरम  से  पूनमभल्ली  को  अवाड़ी  तक  जोड़ने  के  लिए  मानचित्र

 तेयार  करने  के  लिए  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  उपयुक्त  अनुदेश  हें  |

 सभापति  महोदय  सभा  अब  अगले  विषय-वक्र
 सीधे

 विचार

 करेंगे  ।

 श्री  सत्य सा  a  बर्ती  कपास  MIGT~4  /
 करता  ofaror }  पहन  महत्वपूर्ण  बात  जो  कि  समाचार

 क  के  के  के  की पत्रों  में  छपी

 सभापति  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वार्ता  में  सम्मिलित  नहीं  जायेगा  ।

 सभापति  महोदय  :
 मैंने अभी

 उत्तर  दिया  है  ।  भाप  रुपया  बेठ  जाइये  ।  मैं  समझाता  हूं

 और  प्रत्येक  इस  बारे  में  जानता  है  ।  इस  बात  पर  जोर  क्यों  दे  हैं  ?  मेरे  पास  जो  कार्य  सूची

 उसके  अनुसार  मुझे  अपना  ॥. अ कंत्त व्य  बहन  करना  है  ।  हर  बात  का  अपना  एक  स्थान  होता  है  |

 क्या  बेठ  जाइये  |

 शो  सत्य साधन  चक्रबर्ती  :  आपकी  अनुमति  से  मैंने  यह  विषय  उठाया  था  ॥

 सभापति  महोदय  :  हम  एक
 दूसरे

 को  अच्छी  प्र  कार  से  समझे  |

 थ्री  जीत  यादव  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 सभापति  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  यादव  :  एक  दफा  कार्य  सूची  में  साँतवी  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  की  मद

 छपी  थी  कौर  कार्येमंत्रण  समिति  इस  वात  से  सहमत  थी  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के

 नीति

 पत्र  पर  विचार  किया  जाए****** ११०

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 गया

 |
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 सभापति  महोदय  :  यह  प्रश्न  पहले  ही  उठाया  गया  था  और  निपटा  दिया  गया  था  ।  इस

 eee  के  की क पर  और  अधिक  इस  समय  नहीं  |

 थी  चन्द्र जोत  यादव  मैं  निर्णय  जानना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अध्यक्ष  महोदय  ने  पहले  ही  इस  प्रश्न  को  निट पा  दिया  है  |

 श्री  चन्द्रजीत  वादब  :  किस  तरह  से  इसे  निपटाया  गया

 सभापति  महोदय  :  मेरे  साथ  तक  मत  कीजिए  ।  कृपया  अध्यक्ष  से  पूछिये  ।  यहाँ  पर  यह

 बिल्कुल  संगत  नहीं  है
 ।

 थी  इन्  जोत  यादव  :  मैं  अध्यक्ष का  निर्णय  जानना  चाहता  हूं  |

 यह  कसे  gar?  काय  मन्त्रणा  समिति  में  सहमति  हुई  थी  और  इसे  कार्य  सूची  में

 रखा  गया  था  लेकिन  अंब  यह  इसमें  शामिल  नहीं  है  ।  काय  सची  से  यह  कसे  गायब  हो  गई---कम

 से  कम  मुझे  इतना  बता  दीजिए  ॥  मुझे  यह  जानने  का  अधिकार  क्योंकि  राज मैं  केवल

 इसी  चर्चा  के  लिए  भाया  हूं  ।

 सभापति  :  23  तारीख  को  इस  पर  विचार  किया  गया  था  भौर  इसे  कार्यसूची  में

 सम्मिलित  क्रिया  गया  था  इसके  बाद  यह  विचार  किया  गया
 कि

 गौर  जो

 कुछ
 हुआ उसमें  मैं  अभी

 कुछ  नहीं  कहे  सकता अब  ag  काय  सूची है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  किसने  विचार  किया  ?

 सभापति  महोदय
 :

 समिति  कौर  अध्यक्ष
 महोदय  ने  इस  पर  विचार  किया  ।

 थी  खन्द्रदीत  एक  दफा  काय  सची
 में  यह  छपा  था  भर  24  तारीख  को  चर्चा

 होनी  थी  ।  फिर  इसके  बाद  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  कि  संविधान  स  शोधन  विधेयकों  के  कारण  वे

 इसमें  देरी  कर  रह ेहैं  ।  24  तारीख  अन्तिम  दिन  था  ।  अचानक  आज  मैंने  देखा  कि  यह  कायें

 सूची  में  शामिल  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  पर  इतनी  महत्वपूर्ण
 चर्चा  क्यों  समाप्त  किया  गया  है  |

 सभापति  महोदय :
 तक  मैं  जानता  अध्यक्ष  महोदय  पहले  ही इस  प्रश्न

 का  उत्तर

 दे  चुके  हैं  और  कार्यवाही  gata  भी  देखी  जा  सकती

 भी  चन्द्रजीत  यादव  कार्यवाही  अतीत  कया  है
 ?

 सभापति  सरोवर
 भाप  मुझे  से

 इस
 तरह  से  नहीं  पूछ  सकते

 श्री
 सत्य साधन  चक्रवातों

 :  आपकी  सूचना  के  मैं  बताना  चाहता  हू  कि  कार्य  मंत्रणा
 स्पिति  की  बे  5  क  नहीं  बुलायी  गई  अव्यय  द्वारा

 निर्णय  लिया  गया  ।  अध्यक्ष  वारों  कई
 mgt

 के
 लिए  समय  निर्धारित  फिया  गया  था  ॥
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 सभापति  सौंदर्य  :  मैं  अपनी  बात  समझ  गया  हू  ।  कृपया  मुझे  सुनिए  ।  इस  समय  यद

 प्रत  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  अध्यन  इनसे  निपट  चुके ंहैं  |  मैं  विना  तैयारी  के

 इसे  अचानक  नहीं  ले  सकता  और  इसी  क्षण  मैं  इसे  विचार  के  लिए  नहीं  ले  सकता  |  कृपया  यह

 घात  हम  दोनों  को  समझ  लेनी  चाहिए  ।

 श्री  aerate  यादव  :  तत्काल  की  तो  कोई  बात  ही  नहीं  है  ।  महासचिव  जो  कि  यहाँ  as

 बहू  आपको  बता  संकते  हैं  कि  यह  कैसे  हुआ  ag  कायें  मंत्री  समित  की  बठक  में  भी  उपस्थित

 थे  ।  वहू  उस  बटक  में  थे  और  आपको  इस  बारे  में  जानकारी  दे  सकते हैं  ।  कार्य  मरण  समिति  ने

 इस  निर्णय  को  बदला  नहीं  सभा  को  इस  बात  की  जानकारी  होने  चाहिए  कि  यह  केसे

 भा
 ane  toe

 सभापति  महोदय  :  एक  मैंने  आपकी  बात  समझ  ली  है  ।  मैं  आपको  सलाह  दूगा

 कि  आप  कार्यवाही  बताते  देखें  और  अगर  भाप  कोई  कमी  तो  यह  प्रबल  उठाया  जा  सकता

 अन्यथा  भाप  पहले  कार्यवाही  वतांत  देखिए  फिर  बोलिए  |

 थ्रो  चन्द्रो  यादव :  कार्यवाही  वृत्तांत  का  प्रशन  ही  नहीं  है  यह  तो  कायें  मंत्रण  समिति

 की  बात  है  जिसने  facta  लिया  कौर  यह  कार्यसूची
 सम्मिलित  किया  गया  हैं  और  यह  आज  की

 काय  सूची  भग  अब  मैं  जानना  चाहता  कि  जब  एक  बार  यह  सभा  की  सम्पति  हो

 जाता  है  तो  कौन  निर्णय  बदल  सकता
 इसलिए  मुझे

 पूरा  अधिकार  है  कि  में  उन  परिस्थितियों

 के  बारें
 में

 जानकारी
 प्राप्त  करूਂ  ।

 सभापति  महोदय :  यह  मामला  उठाया
 गया

 था  ।
 इसे  बार  बार  नहीं  उठाया  जा  सकता  |

 मुझे  खेद  है  ।

 थी  चन्द्रजीत  यादव  :  सभा  को  कृपया  यह  बताइये  कि  अध्यक्ष का  फैसला  क्या  है  |

 सभापति  महोदय  :  इस  पर  अध्यक्ष  ने
 कार्यवाही  की

 है  ।

 elt
 चन्द जीत

 यादव
 :

 नया  अध्यक्ष  ने
 कहा  हद

 कि
 सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  पर  कोई  चर्चा

 नहीं  होगी ?

 सभापति  जो  कुछ  भी  अध्यक्ष
 पहले  at

 डसे  निष्टा  चुके  अभी  मैं  इस

 कोई  भी  उत्तर  देने  में  असमय
 ह

 ।

 थी  waste  इस  अधिवेशन  के  पहले  दिन  से  यह  निश्चय  किया  गया  था

 कि  पांच  विषयों  पर  चर्चा  को  जाएगी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  उनमें  एक  विषय है  ।  सभा

 में  अध्यक्ष  ने  इन  पाँच  विषयों  का  जिक्र  किया  था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  प्रत्येक  सप्ताह

 इनमें  से  एक  पर  चर्चा  की  जायेगी  ।  इसके  बाद  इसे  कार्यसूची  में  शामिल  .  किया  गया  ।  तारीख
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 निश्चित  की  गई  और  हमें  चर्चा  करने  का  अवर  दिया  जाना  था  ।  सरकार  ने  अनुरोध  किया  था

 कि  महत्वपूर्ण  विधेयक  पारित  करने  हैं  और  हम  इस  पर  सहमत  हो  गये  थे  ।  वास्तव  में  आज  केवल

 सातवी  पंच  वर्षीय  योजना  पर  चर्चा  के  लिए  हो  आया  अन्यथा  मैं  शायद  न  आता  ।

 जब  मैंने  कार्यसूची  तो  यह  विषय  उसमें  नहीं  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  free  कसे

 परिवर्तित  किया  अध्यक्ष  का  निर्णय  क्या  है  ?  यह  जानने  का  मुझे  पूरा  अधिकार  है  |

 सभापति  महोदय  मैं  यह  जान  पाया हूं
 कि  अध्यक्ष  ने  इस  प्रश्न  को  पहले  ही  निपटा

 दिया  हैं  ।  गौर  आप  aa  इसे  नहीं  उठा  सकते  ।  अगर  आपकी  इच्छा  हो  आप  कार्यवाही

 वृतांत  देख  सकते  हैं  ।  उसके  वाद  अगर  आप  इस  प्रश्न  कों  उठाना  चाहें  तो  निश्चय  अध्यक्ष  के

 पास  उठा  सकते  हैं  ।

 थ्री  चन्द्र  जीत  यादव  :  क्या  अध्यक्ष  महोदय  आज  जायेंगे  ?

 सभापति  महोदय  :  अध्यक्ष  कभी  भी  गायब  नहीं  होते  |  वह  हमेशा  यहाँ  होते हैं
 |

 मैं  जो  कुछ  उत्तर  सकता  था  वह  मैंने  दे  दिया  है  |

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  श्री मन  भाप  इसे  इस  तरह  नहीं  निपटा  सकते  ।
 मैं  सभा

 को

 बताना  चाहता  हु  कि  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  मर्जी  से  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  काय

 मित्रता  समिति  का  सदस्य

 से  अब  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  समेत  सभी  बातें  कार्य  मन्त्रणा  समिति

 की  मर्जी  के  बिना  की  जाती  अध्यक्ष  समेत  सभी  दलों  के  नेता  उपस्थित  थे  और  यह  फैसला

 किया  गया  था  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  पर  चर्चा  की  जमा पन्ना  at  |  इस  पर  सहमति  भी  हो

 गई  थी

 12.44

 नला कना रै ae ॥ (  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  &  qf

 उपाध्यक्ष  मैं
 समझ

 AGt ध्न्
 हूं  कि  भाप  स्थिति  को  अच्छी  प्रकार  से  समझते हैं

 ।  यह

 निर्णय  किया  गया  था  fa

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  थे  तो  क्या  आप  उस  समय  सभा  में

 उपस्थित  थे  ?  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  था  ?

 शी  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  इससे  मैं  सन्तुष्ट  नहीं  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  अध्यक्ष  के  निर्णय  या  विनिमय  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकते  मैं
 विषय  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  अब  श्री

 थी  चन्द्रजीत  यादव  :  इस  प्रकार  प्रश्नों  पर  यह  विनिर्णय  नहीं  होता  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चाहे  यह  विनिणंय  हो  अथवा  यह  निर्णय  पहले  ही  हो  चुका

 है  ।  आप  सब  अनुभवी  माननीय  सदस्य
 हैं  जिनसे  मैं  सीखना  चाहता  ।  मेरा  आपसे

 अनुरोध

 है  कि  आप  मामले को  फिर  से  मत  उठायें  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अब  श्री  जगन्नाथ  कोशल  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  |

 12.45

 वक्फ  विधेयक

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  (ait  जगन्नाथ  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 वक्फ  अधिनियम  1984  में  कौर  संशोधन  करने  घाले  राज्य  सभा

 are  पर  विचार  किया  जाए  ।''

 वक्फ  अधिनियम  1954  में  जो  aa  के  बेहतर  प्रशासन  तथा  पर्यवेक्षण  के  लिए

 बनाया  मया  तीन  बार  संशोधन  किया  गया  है  ।  और  जिस  समय  राज्य  सभा  में  sas

 घन  विधेयक  विचाराधीन  उस  समय  यह  माँग  की  गई  थी  कि  वक्फ  प्रशासन  की  जांच  के

 आर  वक्फ  के  बेहतर  प्रशासन
 और  पर्यवेक्षण  हेतु  अधिनियम  में  कौन  से  संभव  परिवर्तन  किये  जाते

 इस  बारे  में  भी  जांच  करने  के  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  जाये  ।  उक्त  मांग  के

 अनुसरण  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  वक्फ  जाँच  समिति  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  उस  जाँच

 समिति  ने  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  1973  में  और  अन्तिम  रिपोर्ट  1976  में  प्रस्तुत  की  थी  ।

 समिति  इवांस  प्रस्तुत  की  गई  दोनों  रिपोर्ट  संसद  की  दोनों  सभाओं  में  सभा  पटलों  पर  रखी  जा

 चुको  हैं  और  उन्हें  राज्य  राज्य  नक्श  बोर्डों  कौर  केन्द्रीय  वक्फ  परिषद  को  उनको

 टिप्पणी  के  लिये  भी  भेजा  गया  था  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  महोदय
 सभा

 में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  सभा  में  गणपूर्ति  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  गणपूर्ति  है  ।  मन्त्री  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  बर्फ  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  पर  केन्द्रीय  वक्फ  राज्य

 सरकारों  और  राज्य  वक्फ  बोर्ड  द्वारा  और  इसके  साथ  साथ  जमत-उलमा-ए-हिन्द  के  तत्वाधान  में

 हुए  अखिल  भारतीय  वक्फ  सम्मेलन  तथा  अल्पसंख्यक  आयोग  द्वारा  भी  विचार  किया  गया

 मेरे  से  पहले  जो  मन्त्री  थे  उन्होंने  भी  संसद  के  मुसलमान  सदस्यों  के  साथ  वक्फ  जांच  समिति  की

 सिफारिशों  पर  विचार-विमश  किया  था  ।
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 इस  विचार-विमर्श  के  परिणामस्वरूप  इन  संगठनों  तथा  संसद  सदस्यों  द्वारा  की  गई

 सिफारिशों  से  यह  पता  चलता  कि  वे  किसी  भी  सिफारिश  के  संबंध  में  एक  मत  नहीं  थे  ;  और

 उन  सिफारिशों  से  यह  भी  पता  चला  वक्तों  के  अच्छे  प्रशासन  को  सुनिश्चत  करने  की  मूल

 योजना  के  बारे  में  दी  गयी  राय  के  विभिन्‍न  पहलुओं  का  भी  कभी-कभी  विरोध  फिया

 था  |  न  केवल  वक्फ  जांच  समिति  की  रिपोर्टों  के  आधार  बल्कि  केन्द्रिय  वक्फ  परिषद  को

 स्थायी  समिति  तथा  अखिल  नक्श  संसद  अल्प  संख्यक

 आयोग  और  प्रतिनिधिक  संगठनों  तथा  व्यक्ति  विशेष  के  विचारों  के  आघार  पर  विभिनन  दृष्टिकोणों

 में  समता  तथा  एक  रूपता  लाने  हेतु  एक  सुत्र  तयार  करने  के  लिए  इन  मामलों  पर
 काय  वाही

 करने

 के  बारे  में  सर्वसम्मत  दृष्टि  को  तेयार  करने  के  प्रयास  में  असफल  रहने  पर  सरकार  के  पास

 केवल  एक  ही  रास्ता  रह  गया  भीर  रह  यह  कि  वक्फ  जांच  समिति  की  रिपोर्टों  के  आधार  पर  एक

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाए  और  उसके  द्वारा  सभी  प्रस्तावों  को  संसद  के  समक्ष  रखा  जाए  ताकि

 परस्पर  विरोधी  विचारों  के  सबंध  में  अन्तिम  रूप  से  विचार  किया  जा  सके  ।

 फिर  भी  सरकार  कुछ  मामलों  के  संबंध  में  बर्फ  जॉच  समिति  की  इन  सिफारिशों  को

 स्वीकार  नहों  कर  अर्थात  :

 केन्द्रीय  aah  afcad’ न  समाप्त  करना

 vars  में  रूचि  रखने  वाला  ब्यक्ति  पदावली  की  परिभाषा  को  व्यापक  बनना

 पुराने  मुत्वल्लियों  पर  उनके  पिछले  कुकृत्यों  के  लिये  अभियोजन  अथवा  उनकों

 दंड  क्यों  कि  ऐसी  कार्यवाही  संविधान  के  अनुच्छेद  20  के  खण्ड  (1)  के

 बन्दों  का  उल्लंघन  होगी  ;

 आरंम्भ  में  राज्य  वक्फ  बोर्डों  के  क्यारियों  को  वेतन  तथा  भत्तों  व  अन्य

 मित्रों  का  राज्य  की  संचित  निधि  से  भुगतान  क्यों  कि  राज्य  की  सचित  निधि  से

 विधियोजना  का  कोई  प्रावधान  संसद  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  ;

 इस  आशय  का  प्रावधान  जोड़ना  कि  सम्पत्ति  का  कोई  अर्जन  रह  हो  जायेगा  यदि

 ऐसे  अजन  का  उद्देश्य  या  प्रभाव  किसी  दरगाह  या  इमाम  बाड़े  को  वास्तविक रूप
 में

 क्षति  पहुचना  कयों  कि  यह  मामला  संबंघित  मंत्रालयों  द्वारा  जारी  किये  गये

 प्रशासनिक
 आदेशों  के  द्वारा  नियमित  किया  जा  रहा  है  ;

 यह  प्रस्ताव  कि  इस  आशय  का  प्रावधान  होना  चाहिये  कि  वक्फ  से  संबंधित  fret

 अचल  सम्पत्ति  के  कब्जे  की  बहाली  के  लिए  कानूनी  कार्यवाही  आरंभ  करने  के  लिये

 कोई  समय  सीमा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 वक्फ  जांच  समिति  की  इस  सिफारिश  को  भी  स्वीकार  नहीं  जा  रहा  है  कि  वक्फ
 बोर्ड

 का  पहले  अध्यक्ष  होगा  ।  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  वक्फ

 भावुक  राज्य  वक्फ  का  पदेन  सदस्य-सचिव  होगा  गौर  ats  के  आयुक्त  को  छोड़
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 कर  अपने  में  से  किसी  एक  का  अध्यक्ष  के  रूप  में
 चुनाव

 करेगें  |

 इस  बारे  में  मत
 भेद  था

 कि  कया  राज्य  वक्फ  बोर्ड  में  केवल  नामजद  सदस्य  होते  चाहिए  ।

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध  करके  कि  बोड़  में  कुछ  चुने  हुए  सदस्य  और  कुछ  नामजद  सदस्य  इन

 दो  अत्याधिक  भिन्न  विचारों  में  सामजस्य  स्थापित  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  विधेयक

 में  यह  उप  बन्ध  किया  गया  है  कि  बोड़  के  ग्यारह  सदस्यों  में  से  चार  चुने  हुए  सदस्य  होंगे  और  छः

 सदस्य  विधेयक में
 विनिर्दिष्ट  विभिन्‍न  वर्गों  के  व्यक्तियों  में  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामजद  किये

 जाएगे  और  वक्फ  आयुक्त  बोझ  का  पदेन  सदस्य  सचिव  होगा  |

 चुने  हुए  सदस्यों  में  से  दो  संसद  के  मुसलमान  सदस्यों  द्वारा  चुना  जायेगा  और  उन्हीं  में  से

 दो  सदस्य  ऐसे  जो  राज्यों  को  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  द्वारा  चने  जायेंगें  ।  विधेयक  की

 मुख्य  विशेषताओं  का  मैंने  पहले  से  ही  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  उल्लिखित  कर  दिया  है

 आर  इसलिये  उन्हें  दोहरा  कर  मैं  सभा  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  महोदय  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता

 हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किस  नियम के  अधीन  ?

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  नियम  376  के  अधीन  |  यह  आपक  हित  में  है  ।

 राज  जो  आइटम्स  tq  गये  उन  में  वक्फ  पर  दो  घंटे  रखे  गयें  फैमली  कोटेंस  fra

 पर  3  घंटे  रखे  गये  कापी  राईट  विल  पर  2  घंटे  रखें  गये  एडमिनिस्ट्रेटिव  ट्रिव्यनल्स

 पर  कोई  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  सिक्किम  वाले  बिल  पर  2  घंटा  रखा  गया  पंजाब

 बारे  में  जो  बिल  उस  के  लिए  दो  घंटा  रखा  गया  एल०  आई०  सी  के  संबंध  में  ढाई  घंटे  रखें

 गयें  हैं  और  नेशनल  कैपीटल  रीजन  वाले  विल  पर  कोई  समय  नहीं  रखा  गया  है  ।  इस  तरह  से  कुल
 ann

 17.0  घंटे  बैठते  हैं  और  अब  1  बज  रहा  है  इस  तरह  से  कल  सुभ  6  बजे  तक  हम  जो  भाप  ने

 टाइम  रखा  है  यह  किस  तरह  पासीबिल  हो  सकता  है  ।

 श्री  सत्या साधन  चक्रवर्ती  :  यह  कसे  सम्भव  है  ?  क्या  हम  आपके  गुलाम

 व  ?  कि  लगातार  काम  करते  रहें  ?  यह  तो  एक  तरह  की  गुलामी  है  !

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  दो  दिन  की
 किये  वाही  को  एक  दिन  की  का यं सूची में

 शामिल  किया  गया  है  att  सरकारी  अनुमान  भी  17  घंटे  का  है  सभा  किस  समय  स्थगित

 होगी
 ?

 उपाध्यक्ष  werent
 :  कोई  व्यवस्था

 का  प्रश्न  नहीं  हम  इस  बारे  में  विचार  करेंगे  ।

 कृपया  मुझे  सहयोग  दें  ।

 थनी  सत्पसाघन  चक्रवर्ती  :  हम  सहयोग  दे  रहे  हैं  परन्तु  हमें  कितनी  देर  तक  बैठना

 होगा
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 श्री  रामगिलास  पासवान  :  मैंने  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया  है  |  कृपया  इसे

 गंभीरता  से  लीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मापने  जो  कहा  है
 वह  अध्यक्ष  द्वारा  नोट  कर  लिया  गया  हालांकि

 यह  व्यवस्था  का  प्रशन  नहीं  है  ।

 प्रो ०  अजित  कुमार  मेहता  :
 सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गणपूर्ति  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गणपूर्ति  नहीं  है  ।  मैंने  गिनती  कर  ली

 श्री  रामबिलास  पासबान  :
 न  गणपूर्ति  न  शालीनता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सदस्यों  का  यह  रवैया  है  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हु
 ?

 यह  वक्फ

 विधेयक  एक  महत्व पण  विधेयक  है  ।  राज्य  सभा  इसे  पहले  ही  पारित  कर  चुको  है  ।  यह  हमार

 देश  अल्प  संख्यकों  के  बारे  में  ।  लोगों  को  यह  नहीं  कहने  दें  कि  अल्पसंख्यकों  केमामले  पर  इस

 सदन  में  उचित  प्रकार  से  चर्चा  नहीं  की  गई  थी  ।  मैं  *  आपसे  अपील  करता  हू  A

 श्री  हुसन  आप  जारी  रखें  ।  अन्य  सदस्य  जो  कुछ  कहते  हैं  उसे  कार्यवाही  वार्ता  में

 सम्मिलित  न  करें  |

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  हुसन  मैंने  आपको  बोलने  के  लिये  कहा  है  ।  अन्य  सदस्य  अपनी

 सीट  पर  बैठ  जायें  ।

 श्री  एन केदो जवल कर  :  यह  बड़ी  अजीब  बात  है  कि  अन्य  सदस्य

 जो  कहें  रहे  हैं  उसे  आप  नहीं  सुन  रहे  हैं
 !

 का उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  मैंने  कहा  है  कि  पीठासीन
 अ  Vet  गरी  ने  इसे  नोट  कर

 लिया  है  ।  अब  आप  क्या  चाहते  हैं  ?  कृपया
 मुझे

 बताइये  |  कृपया  मेरा  माग  दर्शन  करें  |  कृपया

 अन्य  सभी  zs  जायें  ।

 श्री  एन०के०  दोज वल कर  :  माननीय  सदस्यों  के  quay  से  आप  निर्णय  कर  सकते  हैं***

 उपाध्यक्ष  महो  दय  मैंने  उन्हें  बताया  है  कि  पीठासीन  अधिकारी  ने  इसे  नोट  कर  लिया  है

 और  इसे  अध्यक्ष  के  नोटिस  में  ला  द  गा  !  क्या  आशय  हैं
 ?  इसका  आशय  है  कि  मैं  इसे

 अध्यक्ष  के  नोटिस  में  ला  दूगा  ।  हम  इस  पर  विचार  विमर्श  करेंगे  और  निर्णय  लेगे  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  यथासंभव  शोघ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यही  मैंने  कहा  है  कि  भापने  जो  fear  व्यक्त  किये  हैं  उसे  पीठासीन

 कायें  चाहूं
 द

 वृत्तांत  में में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |*

 50



 5  1906  वक्फ  सीधे  यक

 ag  a  LL  a

 अधिकारी  ने  नोट  कर  लिया  है  मैं  अध्यक्ष  महोदय  को  बता  दूंगा  ।  हम  विचार
 विमश  करेंगे  कि

 क्या  यह  मानवीय  रूप  से  संभव है  ।

 उपाध्यक्ष  सहो दय  :  मैंने  आपको  बता  दिया  है  ।  आपने  पहले  जो  कुछ  कहा  पीठासीन

 अधिकारी  ने  उसे  नोट  कर  लिया  है  ।

 थी  सत्य सां धन
 चक्रवती

 :  भाप  बिल्कुल  सही  कह  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  समझने  में  आपको  कुछ  समय  लगता  है  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  इस  पर  विचार  विमश  करने  के  बाद  आप  सभा  को

 सुचित  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  यह  कहा  है  और  अध्यक्ष  महोदय  को  भी
 इसका

 पता  क्या

 सूची  में  दिये  गये
 कुछ  चविधे  यकों  में  हमारी  रूचि  नहीं हैं

 ?

 श्री  अटल  विहारी  बाजपेयी  :  इस  प्रकार  की  धारणा  नहीं  बननी  चाहिये  ।  आपकी  टिप्पणी

 से  यह  धारणा  बनी  हैं  कि  कुछ  विधेयकों  में  हमारी  रुचि  नहीं  है  ।

 थो  राम  विलास  पासवान  :  इस  रिपोर्टे  में  इन  बिलों  के  लिये  17  घंटे  टाइम  अलॉट  किया

 हुआ है  ।  ये  [7  घंटे  कल  सबेर 6  बजे  तक  होंग े।

 इतनी  देर  तक  बैठना  किस  प्रकार  संभव  है  ?  भाजपा  सत्र  का  अन्तिम  दिन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महो दय  :  जब  मैंने  आपको  बता  दिया  हैं  कि  पीठासीन  अधिकारी  ने  इसे  नोट  कर

 लिया  है  ।  बाप  मुझे  थोड़ा  समय  कौर  क्यों  नहीं  देते  ?

 ~
 शो  टिकेगा  बहादुर  जब  तक  आप  दो  बजे  तर्क  न  बैठे  तब  तक  आप  ऐसा

 नहीं  कर  सकते  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  कुछ  बातों  पर  यहां  पर  ही  निणंय  नहीं  ले  सकते  हैं  ।  मैं  अध्यक्ष

 को  मिल गा
 और  निश्चित  रूप  से  आपको  भावनायें  उन  तक  पहुंचा  दूगा  ।

 at  रामविलास  पासबान  :  पीठासीन  अधिकारी  द्वारा  यह  समय  निर्धारित  किया  गया

 संसदीय  खैल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  जसा  कि  श्राप  जानते

 काय  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  इस  सभा  को  17  तारीख  को
 प्रस्तुत  किया  गया  था  जिसका

 भाग्य हैं  कि  यह  लगभगਂ  8  अथवा  दिन  पहले  दिया  गया  था  |  उस  समय  कार्य  मंत्री  समिति

 द्वारा  यह  समय  निर्धारित  किया  गया  था  इस  बीच  माननीय  सदस्यों  तथा  विशेष  रूप  &  विपक्षी

 नेताओं  को  पूरी  तरह  से  पता  है  कि  विभिन्‍न  मामलों  के  लिये  निर्धारित  तीन  घंटे  के  समय  की
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 तुलना  y—  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  इन  मामलों  को  नहीं  लाना  चाहिये  सात  घंटे  का  समय  लिया

 गया  था  और  एक  अन्य  मामले  में  निर्धारित  समय  4  घंटे  था  जब  कि  इसके  लिये  8  घंटे  से  अधिक

 समय  लिया  गया  था  ।  हमने  इन  मामलों  पर  ही  इतना  अधिक  समय  ले  लिया  है  जब  हसने  दो

 घंटे  निर्धारित  किये  थे  हमने  चार  घन्टे  लिये  थे  और  जहां  हमने  4  घटे  निर्धारित  किये  थे  हमने  7

 अथवा  घन्टे  लिये

 1-00

 स्वाभाविक  रूप  से  इसका  संचित  प्रभाव  कार्य  सुची  पर  पड़ेगा  ।  हमने  आज  की  कार्य

 जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया है  इसी  के  अनुसार  निर्धारित  की  है  ।  यह  कायें

 मंत्रणा  समिति  द्वारा  9  दिन  पूर्व  बनाई  गई  अनुसूची  के  अनुसार  निर्धारित  की  गई  थी  ।  अब  इस

 सत्र  का  अन्तिम  दिन  होने  के  कारण  यह  पुरी  सभा  को  विचार  करना है  कि  काय  मंत्रणा  समिति

 द्वारा  स्वीकृत  कार्य  को  लिया  जाये  |  हम  देर  रात  तक  बैठने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  कितनी  देर  तक  ?

 श्री  बूटासिह  :  यदि  माननीय  सदस्यों  ने  चर्चा  की  अनुमति  दी  होती  तो  मुझ  विश्वास  हैं

 किः
 बकफ़

 विधेयक  पारित  हो  गया  होता  ।

 माज  के  सजदा  समय  का  निर्धारित  असंगत  है  |

 श्री  रामविलास  पासवान  :  क्यों

 थ्रो  बूटासिंह  :  क्यों  कि  जैसा  मैंने  कहा  इस  सभा  में  लिये  गये  अन्य  कार्य  के  लिये

 निर्धारित  समय  का  उन्होंने  पालन  नहीं  किया  था  भौर  हम  यथा  संभव  अधिक  से  अधिक  विधेयकों

 लेने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  हम  देर  रात  तक  बैठेंगे  हम  किसी  सदस्य  को  बोलने  से  मना

 नहीं  कर  रहे  हैं  हम  समय  में  कटौती  नहीं  करेंगे  तथा  हम  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  सदस्यों  को

 बोलने  का  अवसर  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  एन०के०  दोज वल कर  :  :  कृपया  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  निर्णय  का  सम्मान  करें  ।  भाप
 किस  प्रकार  कह  सकते  हैं  कि  यह  संगत  नहीं  है  ।

 )

 श्री  सैयद  मूल  हुसन  (  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  इस  बिल  का  विरोघ  कर

 रहा  हुं  ।  मेरा  पहला  प्वाइट  यह  है  कि  स्टेट  की  जो  वक्फ  प्रापर्टी  इसका  ओवर-भाल  सुपर वी  जन

 एडमिनिस्ट्रेशन  स्टंट्स  होना  चाहिए  ।  आप  जो  बोर्डे  बना  रहे हैं  ।  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  मेंबर
 स्टेट  के  ही  फिर  भी  आप  ये  सेंट्रल  एक्ट  के  अंतर्गत  बता  रहे  यह  एक्ट  लागू  होने  के  बाद
 बैस्ट  बंगाल  का  वक्फ  एक्ट  खत्म  हो  जाता है

 ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  सेंट्रल  नक्श  एक्ट  हमारा

 वक्फ  पाप

 बेस्ट  बंगाल  का  वक्फ  एक्ट  वहुत  अच्छा  है  |  इसमें  कुछ  ऐसे  प्रावीजन्स हैं  जिनसे  जल्द  से  जल्द
 टी  रिकवरी  इंतजाम  हो  सकता  है  ।  यह  प्रावधान  आपके  सेंट्रल  वक्फ  एक्ट  में  नहीं
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 था  भर  अब  भी  जो  एक्ट  आप  ला  रहे  हैं  उसमें  भी  ऐसा  कोई  प्राचीन  नहीं  है  ।  अगर  ऐसा  होगा

 तो  बरनी  कमेटी  की  रिपोर्टों  को  बहुत  पहले  आप  लागू  कर  थे  ।
 तो

 वैस्ट  बंगाल  के  एक्ट  में

 जो  अच्छे  प्रावीजन  उनको  भी  आप  खत्म  कर  रहे  हैं  ।  यह  घार्मिक  सम्पत्ति  से  संबधित  है  ।

 लेकिन  आप  जी  नया  अमेंडमेंट  लाए  इसमें  आप  वेस्ट नें  इंट्रेस्ट  के  हाथ  में  ऐक  नया

 हथियार  दे  रहे  |  वक्फ  का  जो  डेफीनेशन  परेशान  है  इस  पर  आप  आमेंडमेंट  लाए

 वैसे से  इस्लाम  के  अनुयायी  किसी  व्यक्ति  द्वारा  किसी  ऐसे  प्रयोजन  के  लिए  किसी  जंगल

 या  स्थानीय  सम्पति  का  स्थायी  समपंण  अभिप्रेत  हैं  आदि  |

 आप  इसमें  छोटा  सा  अमेंडमेंट  लाए  प्राम्भिरक  प्रभाग  में  इस्तमाल  के  अनुयायी

 किसी  व्यक्तिਂ  शब्दों  के  पश्चात  या  किसी  अन्य  व्यक्ति  रखे  जाए  गे

 इसमें  जो  गैर-मुस्लिम  वे  भी  इसके  अत्यंत  वक्फ  कर  सकते  हैं  ।  इसका  यहीं  मतलब

 निकलता  है  ।  सुनने  में
 बहुत  अच्छा  है  कम्युनल  हारमनी  के  तौर  पर  सुनने  में  बहुत  अच्छा  है  ।

 जो  प्रोमिला  आपने  एड  किया  वह  मैं  बताना  चाहता  हूं  ।

 ऐसे  किसी  aq  व्यक्ति  द्वारा  जो  इस्लाम  का  अनुयायी  नहीं  सरपंच  की

 दिशा  में  वक्फ  शुन्य  हो  जाएगी  यदि  ऐसे  व्यक्ति  की  मृत्य  ऐसे  ania  के  प्रति

 कोई  आक्ष  प  उसके  एक  या  अधिक  निधि  प्रतिनिधियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 मैं  यह  पुछना  चाहता  हुं  कि  आपकी  नीयत  क्या  जिन  वेस्टेज  इंटरेस्ट  की  जोन

 सीलिंग  से  ज्यादा  उनको  आपने  मौका  दे  दिया  ।  उसका  अगर  इन्तक़ाम  हो  जाता  है  तो  उसके

 लड़के  फ़िर  जमीन  अगर  कोई  एतराज  करता  है  ता  फिर  वहू  जमीन  नहीं  मिलेगी ।

 रलिजियस  एक्ट  को  आप  वेस्टेज  इन्टरेस्ट  के  हाथ  में  देने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  आपकी  नीयत

 साफ  होती  तो  आप  यह  प्रोविजो  नहीं  आते  ।  क्या  आप  इस  प्रोविंजो  को  हटाने  के  लिए

 तेयार  हैं
 ?  मस्जिद  बनेगी  तो  उसमें  S-c-g  इ'टरफियरेंस  होगा  ।  मस्जिद  तो  बन  जायेगी  लेकिन

 नमाज  नहीं  पढ़ी  जा  सकेंगी  ।  मुझे  डर
 है  किं  कहों  दोबारा  मुरादाबाद  न  बन  जाए  आप

 इस  बारे  मैं  सोचिए  और  इस  अमेंडमेंट  को  हटाने  की  कोशिश  कीजिए  ।  को  आप

 देखिए  ।

 कोई  प्रश्न  उठता  है  कि  कया  धारा  5  के  अधीन  प्रकाशित  वक्फ  सुची  में  वक्फ

 सम्पत्ति  के  रूप  में  विनिर्दिष्ट  कोई  विशिष्ट  सम्पत्ति  वक्फ  सम्पत्ति  है  या  नहीं  या

 ऐसी  सुची  में  विनिर्दिष्ट  कोई  van  शिया  वक्फ  हैं  अथवा  जननी  वक्फ  ants

 आदि  ॥

 कमिश्नर  साहन  डिसीजन  लेंगे  ।  बड़ी  प्रापर्टी  के  मालिक  ने  कमिश्नर  साहब  के

 साथ  साठ-साठ  कर  लेंगे  ।  we  डिक्लेयर  करने  के  लिए  कहेंगे  कि  यह  वक्फ  की  प्रापर्टी  नहीं  है  ।

 a इसको  चेला  करने  का  जो  मौका (5.  az  आपने  खत्म  कर  दिया न  भगा  प्य्बच्य्ण्य  Isl
 |

 अ  ्  स  भमेंडमेंट  में  कहा

 गया है
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 ताए  एएए

 राज्य  में  वक्फ  1984  के  प्रारम्भ  से  ही  कोई  भी

 बाद  या  अन्य  विधिक  कार्यवाही  उपधारा  (1)  में  निर्दिष्ट  किसी  प्रश्न  के  सम्बन्ध

 में  उस  राज्य में
 के  किसी  सिविल  न्यायालय  में  संस्थित  या  प्रारम्भ  नहीं की

 जायेगी

 सिविल  कोट  में  चैलेंज  करने का  मौका  खत्म  हो  गया  ।  कोई  अगर  कहे  कि  मेरी  प्रापर्टी

 नहीं  है  और  उसकी  साँठ-गाँठ  हो  गई  हो  तो  इसको  चैलेंज  करने  का  मौका  नहीं  आयेगा  ।  आप  तो

 यहीं  कहेंगे  कि  एक  महीने  के  अन्दर  ट्रब्यूनल  में  जाना  चाहिए  ।  अब  एक  और  इलाज  के  बारे  में

 बताना  चाहता  हूं  |

 घारा  41  मैं  यह  य्यवस्था  की  गई  थी  कि  यदि  कोई  मुतवल्ली  वक्फ  आदि"****  का

 कि  का के  क  वा  क
 पंजीकरण  कराने  में  असफल  रहेगा  तो  वह  उस  दशा  के  शिवाय  जब  ब  न्यायालय  का

 समाधान  कर  देता  कि  उसकी  असफलता  के  लिए  उचित  कारण  था  :

 श्वेता  तो  कारावास  से  जो  छह  मास  तक  का  हो  सकेगा  और  जुर्माने  से  भी  जो  पाँच

 हजार  रुपए  TH  का  हो  सकेगा  दण्डनीय  होगा  ही

 इसमें  छोटे-छोटे  प्रोविजनल  रखे  गए  कि  यह  नहीं  हो  वह  होना  वह  नहीं  हो

 यह  होना  चाहिए  ।  इससे  पहले  आपके  सेन्ट्रल  वक्फ  U  Fz  में  प्रावधन  था  fa  अगर  कोई

 मुतवल्ली  कंट्रीब्यूशन  का  न  दे  उसके  ayer  क्रीमिनल  केस  आयद  होगा

 और  बसा  प्रावधान  हमारे  बंगाल  वक्फ  एक्ट  में  भी  एक्ट  के  सैक्शन  40  को  यदि  आप

 देखें  तो  बिल्कुल  साफ  लिखा  हुआ  है  ।  लेकिन  ऐसे  मुतवल्ली  के  खिलाफ  कोई  क्रीमिनल  केस  आयद

 करने  का  रास्ता  मापने  1964  के  अमैंडमैंट  में  खत्म  कर  दिया  ara  जो  काम्प्रीहैन्सिव  बिल  आप

 ला  रहे  ।  उसमें  भी  आपने  इसको  इन्क्लूड  नहीं  किया  ।  इसका  मतलब  हुआ  कि  जो  मुतवल्ली

 डेली  ब्र टली  कन्ट्रीव्यूशन  का  पैसा  वक्फ  als  में  जमा  नहीं  उसके  खिलाफ  लीगल  एक्शन

 की  आपकी  नियत  नजर  नहीं  जाती  |

 यदि  आप  सेक्शन  43  को  देखे  तो  उसमें  रिमूवल  ats  मुतवल्ली  का  जिक्र  हैं  ।  उनमें  छोटे

 छोटे
 कन्डिशनर  दिए  हुए  जिनके  आधार  पर  मुतवल्ली  को  रिमूव  फिया  जा  सकता हैं  ।  इसके

 साथ  ही  आपने  कुछ  डेनिस  प्रोविजनल  भी  इस  बार  आप  लाये

 मुत वल् लियों  को  हटाया  जाना  :  किसी  अन्य  विधि  या  वर्क  fate  में  किसी  बात  के  होते

 हुए  भी  बोर्ड  किसी  मुतवल्ली  को  उसके  पद
 से  हटा  सकेगी  यदि

 ऐसा  मुतवल्ली —

 वक्फ  की  सम्पत्तियों  को  दु वियोग  करता  है  अथवा
 उनके

 विषय  में  अनुचित  कार्रवाई

 करता  अथवा

 घारा  46  के  Teal  अपने  द्वारा  किया  जाने  वाला  अ  मदान  उचित  कारण  के  बिना

 लगातार  दो  वर्ष  तके  Trt  हो
 नग्न  म  अगप

 भा
 फल  रहा  है  ।

 यानि  जो  कोई  वक्फ  प्रोपर्टी  का  faa-gatinge  करने  का  दोषी  जो  कन्टीव्यूशन
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 को  पैसा  नहीं  उसकी  मुतवल्ली शिप  खत्म  करने  दिया  रास्ता  अब  आप  उसको  भी  बन्द

 करने  जा  रहे  इसी  कारण  मैंने  कहा  कि  मैं  इस  बिल  का  विरोध  कर  रहा  gl  क्यों  कि  इस

 तरह  से  इस  faq  को  बेटे  इंटरेस्ट  के  हाथों  का  हथियार  बनाने  की  कोशिश  की  जा  रही है  |

 इससे  बकरी  प्रोटींस  का  प्रौपर  गूटिलाइजेशन  खत्म  हो  जाएगा  ।  मुझे  फिर  हैं  कि  हमारे  वेस्ट  बंगाल

 चीफ  एक्ट  के  प्रौवीजन्स  att  वहां  की  सरकार  की  नियत  दोनों  के  काम्बीनेशन  से  वक्फ  प्रॉपर्टी  का

 प्रोटेक्शन  हो  रहा  हैं  ।

 यहाँ  पहाड़गंज  में  काजी  वाली  मस्जिद  में  होटल  चल  रहा है  ।  यहाँ  के  वक्फ  बोर्ड  ने

 उसकी  परमीशन  दी  है  और  कार्पोरेशन  से  उसे  लाइस स  मिला  हुआ  है  ।  इसके  अलावा  डीडी  ए

 ने  यहां  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  चक्र  प्रॉपर्टी  पर  अपना  कब्जा  बना  रखा  है  ।  उसका  अभी  तक  कोई

 सर्वे  भी  नहीं  हुआ  है  ।  उस  वक्फ  प्रॉपर्टी  को  डी  डी  के  हाथों  से  निकालने  की  मुझे  कोई  साफ  नियत

 दिखाई  नहीं  देती  ।.  इसी  कारण  सैक्शन  15  में  आपने  कुछ  ऐसे  बड़े  प्रोविजन  लाने  की  कोशिश

 की  ताकि  यह  प्रोपर्टी  कभी  वापस  न  हो  सके  ।

 जहां  जहां  सैन्य  वक्फ  एक्ट  लागू  वहां  आप  देख  लीजिए  नतीजा  हो  रहा  है  ।

 पंजाब  हरियाणा  आदि  में  बहुत  सी  वक्फ  प्रोपर्टी  उसमें  से  कुछ  इवेक्युई  प्रोपर्टी  हो  गई  और

 पंजाब  मैं  वक्फ  बोर्ड  की  मस्जिद  और  कब्रगाह  सब  दूसरों  के  पास  है  ।  मेरे  पास  एक  धन  है  जो

 कि  हरियाणा  के  व्यक्त  मिनिस्टर  ने  यहाँ  केन्द्र  में  श्री  गुलाम  नबी  डिप्टी  मिनिस्टर  आफ

 ल  एण्ड  जस्टिस  लिखा  जिसको  मैं  यहां  पूरा  कोट  नहीं  करना  लेकिन  इसमें

 लिखा  है  कि

 वहां  को  मुस्लिम  पोपुलेशन  के  हाथ  के  बाहर  आपका  सेन्ट्रल  बर्फ  चोडे  क्या

 आपने  इसको  रिकवर  करने  की  कोशिश  की  ?  आपको  सुनकर  खुशी  होगी  वेस्ट  बंगाल  में  हावड़ा

 को  ईदगाह  में  जहां  पार्टीशन  के  बाद  से  ईद  की  नवाज  बन्द  हो  गई  हज़ारों  लेफ्ट  फ्रन्ट

 गवर्नमैंट  आने  के  बाद  1979  से  दुबारा  ईद  की  नवाज़  चला  हुई  ।  अगर  बर्फ  शवों  और  सरकार

 की  नीयत  न  हो  तो  कोई  काम  नहीं  बन  सकता  |

 सैक्शन  55  में  आपने  एक  छोटा  सा  किया  है  कि  जो  प्रोपर्टी  dates  नह

 है
 चीफ  बौंड  है  उसके  बारे  में  कोई  भी  केस  नहीं  होगा  ।  मेरा  पर्सनल

 ऐक् सीपी  रियेंस  है  जहां  बहुत
 छोटी  छोटी  प्रोपर्टी  1,2  बीघा  जमीन  है  मस्जिद  के  साथ  कंट्रीब्यूशन  का  पैसा  देने  से  डरते  है  ।

 इसलिये  वहू  ऐनरोल  नहीं  करते  हैं  ।  बहुत  सी  ऐसी  जगह  है  जहाँ  वक्फ  बोड़ें  के  बारे  में  पूरी

 कारी  नहीं  है  इसलिये  ऐन रोल  नहों  करते  तो  यह  प्रोपर्टी  अगर  कोई  मुतवल्ली  बेच  या  दूसरा

 कोई  कब्जा  कर  ले  तो  यह  प्रोपर्टी  नहीं  बचायी  जा  सकती  है  ।  मैं  मन्त्री  जी  &  कहुंगा  कि  पहले
 a.

 जसा  था  वसा  रखने  की  कोशिश  कीजिये  और  प्रोविजन  को  हटाइये  ।  ऐन रोल  हो  या  न  हो

 चह  वक्फ  प्रोपर्टी  है  और  उसको  रिलीफ  मिलनी  चाहिए  ।

 माननीय  गुलशेर  अहमद  ने  कुछ  अमैंडमैंट  दिय ेहैं  जिनको  मैंने  देखा  है  इसे  कुई  प्रोटींस  के
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 बारे  में  संशोधन  हैं  इस  ऐक्ट  में  कोई  स्पेसिफिक  प्रोविजन  नहीं
 है  ।  लेकिन  वेस्ट  बंगाल  वक्फ

 ऐक्ट  में  इसका  प्रोविजन  है

 aft  वक्फ  के  मामले  में  जिसका  मुतवल्ली  नहीं  है  अथवा  जहां  मुतवल्ली  उपलब्ध  नही
 है  अथवा  किसी  fata  अथवा  प्रपत्र के  अधीन  नियुक्त  किया  गया  मुतवल्ली  भारत  का  नागरिक

 नहीं  है  अथवा  बोड़  के  मत  में  मुतवल्ली  इस  प्रकार  का  कायें  करने  में  मुतवल्ली  इस  प्रकार  का

 कायें  करने  में  सक्षम  नहीं  है  अथवा  जहां  मुतवल्ली  की  नियुक्ति  के  लिये  बोड़  को  प्रतीत  हो

 तो  ate  उतनी  अवधि  के  जितनी  ag  उपयुक्त  मुतवल्ली  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 लिए  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त  कर  सकता  है  |

 तो  सच  है  कि  मुतवल्ली  मगर  पाकिस्तान  तला  तो  मस्जिद  तो  नहीं

 गई

 श्री  गुलशेर  अहमद  :  लेकिन  आपका  कोई  संशोधन  निष्क्रान्त  सम्पति  के  वारे  में

 में  इसके  लिये  नहीं  ।

 श्री  सैयद  नकुल  हुसैन :
 जसे  वेस्ट  बंगाल  ऐक्ट  में  प्रोविजन  star  कोई  grata  है

 सेन्ट्रल  वक्फ  ऐक्ट  में  नहीं  है  जो  कि  होना  मुतवल्ली  पाकिस्तान  जाय  या  जहन्नुम  में

 मस्जिद  तो  नहीं  गई  |  मस्जिद  तो  वहीं  है  ।  हाँ  कुछ  मुतवल्ली  हैं  जिन्हें  जहन्नुम  में  जाना

 चाहिए  d  कुछ  मुत वल् लियों  के  लिए  वक्फ  प्रो पर् टों  एक  जनता  बिजनेस  हो  गया  है  |

 भल्ला  के  नाम  पर  जो  जमीन  देते  अल्ला  उसे  खाने  नहीं  भाते  ।  मुतवल्ली  उसे  खा

 जाते  हैं  |

 आचार  भगवान  देव  :  आप  भल्ला  को  जानते  हैं  ?

 श्री  सैयद  मूल  हुसन  :
 आप  मानते  हैं

 ?

 आचार  भगवान देव  :  हो  मैं  मानता  हूं  ।

 श्री  सथ पद  मूल  हुसेन  आपने  कहा  कि  मैं  अल्ला  को  मामता  हूं  !

 मेरा  कहना  यह  है  कि  सैक्शन  40  में  जो  प्रोविजन  उसमें  ऐसा  प्रोविजन  की  जिए

 कि मुतवल्ली  का  वक्फ  से  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  |

 वह  fag  केअर  टेकर  वह  एक  डस्टी  भी  नहीं  है ं।

 लिमिटेशन  के  बारे  में  आपका  कया  भमैंडमैंट  ?  30  ईअसे  की  लिमिट  है  ।  मैं

 इसका  विरोध  नहीं  करता  हुं  ।

 शो  गुलशेर  अहमद  :
 मेरा  अमैंडमैंट  मूव  किया  हुआ  है  |

 श्री पं पद  मूल  हुसेन  :  लेकिन  मुझे  डर  कि  वक्फ  की  प्रोपर्टी  से  ज्यादा  प्यारी  मुझे
 इंसान  की

 जिन्दगी

 कहीं  मुरादाबाद  को  घटना  न  हो  30  साल  से  अगर  कोई  जमीन
 दखल

 किये  हु  +  अगर  फिर  उस  जमीन  को  वापिस लेने  की  कोशिश  यह  मकबरा  हो  या
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 मन्दिर  यह  झंझट  दौवार  पदा  हो  जाये  ofora  | Hep 2  e

 att  गल देर चय
 अहमद  :  मेरा  भर्मैंडमैंट  है  ।

 श्री  सैयद  मूल  हुसैन  :  मैं  भापके  अमैंडमैंट  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  लेकिन  साथ

 ही  साथ  डर  भी  एक  लिमिटेड  का  प्राचीन  होना  चाहिए  ।  जैसे  डी०डी०ए०  दखल  किये

 हुए  बैठो  हुई  कभी
 वापिस  नहीं  भायेगी  |  प्रापर्टी  वापस  लेते  हुए  मगर  झंझट  हो  फिसाद

 हो  जाये  तो  इसके  बार  में  आप  सोचें  |

 पंजाब  और  हरियाणा  वक्फ  प्रापर्टी  के  बारे  में  एक  छोटा  सा  सुझाव  है  ।  वहां  पर  बहुत  सी

 वक्फ  प्रापर्टी  हैं  ।  वहां  से  मुसलमान  हट  गए  |  दुबारा  मुसलमानों  की  आवादी  या  नहींयह  बहुत

 बड़ा  सवाल  हम  उस  पर  जाते  भी  लेकिन  इस  प्रापर्टी  का  प्रापर्टी  कम् पर्स शान  सेटल  als

 में  भाना  चाहिए  ।
 मैंने  सुना  हैं  मुझे  पूरा

 पता  कि  पंजाब  बर्फ  बोर्ड  के  हथ  में  लगभग  25

 करोड़  रुपया  ऐसा  है  ।  यह  रूपया  sea  वक्फ  बोड़  के  हाथ  में  आना  चाहिये  ।  पोपुलेशन  के

 मुताबिक  यह  स्टेट  वक्फ  बोडें  को  देना  चाहिये  |

 श्री  जगन्नाथ  कौवाल :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  आपकी  यह  इन्फार्मेशन  है  वहां  लगभग

 25  करोड़  रूपया  वक्फ  प्रापटीं  का  हैं  और  वहाँ  बहुत  बड़ी  मुसलमानों  की  आबादी  होने की

 उम्मीद  नही ंहै  ।  मस्जिद  कौर  कबरिस्तान  जैसी  जगहों  को  रहने  लेकिन  जो  एग्रीकल्चर

 लैड  उसको  जल्दी  से  जल्दी  देखनें  का  इंतजाम  कीजिये  और  सेंट्रल  बोझ  में  उसका  पैसा  जाम

 कीजिये  ।  कौन  क्या  करते  इसका  पता  लेकिन  सैंट्रल  वक्फ  बोर्ड  में  अगर  बह  पैसा  भा

 जाये  और  वह  fatale  को
 दे  दें  तो  जहां  जहां  वक्फ  प्रापर्टी  उसे  बचाने  के  लिये  वहू  बो

 अपना  कान  कर  सकता  है  ।

 हमने  उमीद  की  थी  कि  वक्फ  बिल  एक  अच्छा  बिल  लेकिन  इसमें  ऐसे  प्राचीन

 रखे  गये  हैं  जिससे  ag  कानून  वेस्ट  इं टेस्टस  का  हथियार  बन  गया  है  ।  इसलिये  मैं  इस  बिल  का

 विरोघ  करता  हू  ।

 थ्रो  गुलशेर  अहमद  :  उपाध्यक्ष  मैं  आरम्भ  में  ही  अपने  दोस्त  विधि

 मन्त्री  महोदय  को  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  परसों  मैं  इस  सम्बन्ध

 में  बिल्कुल  आशा  खो  चुका  था  कि  इस  सदन  के  समक्ष  ag  विधेयक  आ  पायेगा  किन्तु  उनके  तथा

 उनके  दिमाग  के  प्रयासों  के  परिणाम  स्वरूप  यह  विधेयक  आज  लोक  सभा  के  सामने  लाया  जा

 सकता  है  ।  भज
 चू

 कि  सत्र  का  अन्तिम  दिन  है  ।  यदि  इस  विधेयक  को  अज  न  लाया  जाता  तो

 मैं  नहीं  जानता  कि  इसका  कया  इसे  राज्य  सभा  में  पारित  किया  जा  चुका  है  |

 पिछले  14  वर्षों  जब  से  1970 -  में  वक्फ  जांच  समिति  का  गठन  किया  गया

 इस  देश  के  मुसलमान  वक्फ  सम्पत्ति  की  समस्याओं  के  बारे  में  सोच  विचार  करते  रहे  हैं  ।

 इसकी  अध्यक्षता  संसद  सदस्य  श्री  सय्यद  अहमद  ने  की  थी  ।  समिति  में  दो  और  भी  सदस्य  थे  ।

 समिति  ने  1973  में  अपना  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  दिवा  था  ।  और  अपना  अन्तिम

 अ
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 वेदन  1976  में  दिया  ।  जैसा  कि  मंत्री  जी  ने  कहा  है  1976  के  बाद  इस  वह  जाँच  समिति

 के  की  जांच  केन्द्रीय  वक्फ  अल्पसंख्यक  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  अन्य

 संगठनों  के  वक्फ  मंडलों  के  अध्यक्षों  द्वारा  की  गई  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रत्येक

 मुद्दे  पर  मतभेद  था  |  इसलिए  वक्फ  जाँच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्भय  करने.के  सिवाय  और

 कोई  चारा  नहीं  था  ।  तीन  अथवा  चार  सिफारिशों  को  यह  विधेयक  वक्फ  जांच

 समिति  की  सिफारिशों  पर  आधारित  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अतिरिक्त  सावधान  बरती

 क्योंकि  वक्फ  अधिनियम  अल्प  संख्यक  जाति  को  प्रभावित  करने  जा  रहा  था  ।  इसलिए  इसमें

 लम्बा  समय  लग  गया  ।  इस  विषय  को  1976  से  लेकर  अब  तक  खुली  चर्चा के  लिए  रखा  गया  था  |

 इसका  उद्देश्य  मुसलमानों  में  आम  सहमति  हो  जाने  के  बाद  ही  वक्फ  विधान  पारित  करना  था  ।

 इस  विधेयक  के  अधिकांश  उपलब्ध  बड़े  विलक्षण हैं  ।  यदि  यह  विधेयक  पारित

 हो  गया  तो  जिन  उद्देश्यों  के  लिये  समिति
 का

 गठन
 किया

 गया  था  वे  न्यूनाधिक  रूप  में
 पूरे  हो

 जाएंगे  |

 सीमा  सम्बन्धी  मेर  संशोधन  के  स्वीकृत  हों  जाने  के  वक्फ  जांच  समिति  की

 चार  अथवा  पांच  सिफारिशों  का  ही  कार्यान्वयन  शेष  रह  जाएगा  |

 एक  सिफारिश  वक्फ  परिषद  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  इस  मामले  कें  बारे  में  लगभग

 सभी  समितियों  तथा  अनप  जिनसे  परामर्श  किया  गया  एक  मन  से  कहा  है  कि  इस

 परिषद  को  समाप्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  मेरे  विचार  से  विभिन्‍न  समितियों  व्यक्तियों

 की  राय  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  सरकार  ने  वक्फ  जांच  समिति  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं

 किया  हैं  ।

 वक्फ  जांच  समिति  की  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  यह  है  कि  यदि  किसी  मुतवल्ली  ने  W-

 काल  में  गबन  का  अपराध  किया  हो  तो  उसे  दंडित  किया  जा  सकता हैं  ।  उस  सिफारिश  को  सरकार

 ने  अभी  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  उसके  उन्होंने  एक  बहुत  gt  अच्छा  कारण  दिया  है  कि

 अपराधिक
 कानून  के

 att  के  अनुसार  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  नहों  किया  जा  सकता  और  मेरे

 विचार  से  उन्होंने  ठीक  किया  है  जो  उन्होंने  बर्फ  जाँच  समिति  की  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं

 किया  ।

 सरकार  ने  जिस  एक  दूसरी  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  वह  यह  है  कि  वेतन  राज्य

 की  संचित  निधि  में  से  दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  सिफारिश  वक्फ  जाँच  समिति  ने  इसलिए  की  थी

 क्यों
 कि  उन्होंने  राज्य  के  किसी  अधिनियम  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  देखा  था  कि  आरम्भ  में  बोर्ड

 तमंचा  रियों  को  राज्य  कीं  संचित  निधि  से  वेतन  जाता  था  किन्तु  जैसा  कि  य  कानून  यहां

 नहीं  बनाया  जा  राज्य  विधान  मंडल  इस  प्रकार  का  कानून  बना  सकता  है  कि  वेतन  राज्य

 की  संचित  निधि  में  दिये  जायेगे  ।  किन्तु  इसे  संसद  में  नहीं  बताया  जा  सकता  और  इसलिये  उन्होंने

 वक्फ  जाँच  समिति  को  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया है  1

 वक्फ  जांच  समिति  की  अन्य  जिसे  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया  वह  यह
 है  कि  यदि  कोई  सम्पत्ति  वक्फ  की  सम्पत्ति  होती  तो  उसे  भूमि  acta  अधिनियम  के  अन्तर्गत
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 अर्जित  नहीं  किया  wr  भर  यदि  सम्पति  का  कान  fear  जाता  होते  जाता

 पा ्  से
 र  माना  जाएगा  |  उपाध्यक्ष  सरकार  का  कटना  यह  है  कि  कार्यकारी

 स्वरूप  के  विभिन्‍न  निर्देश  सभी  राज्य  सरकारों  को  जारी  किये  जा  चके  है  कि  धार्मिक

 समूहों  अथवा  धार्मिक  सम्पत्तियों  का  किसी  भी  कीमत  पर  भजन  नहीं  किया  जाना

 au  उन्होंने  अनुभव  किया  कि वक्फ  अधिनियम  में  किसी  प्रकार  के  स्वीकृत  उपबन्ध  बनाने  की

 आवश्यकता  नही ंहै  भौर  इसलिए  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एक  अन्य  तक  यह  है  कि  यदि  इस  उद्देश्य  को  पुरा  करना  है  तो  भूमि  अज॑न

 अधिनियम  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  वक्फ  अधिनियम  में  इसकी  आवश्यकता  नही  है  ।  मैं

 यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कार्यकारी  निदेश  तो  ठीक  है  किन्तु  भूमि  अजन  अधिनियम  में

 किसी  न  feat  तरह  से  संशोधन  किया  ही  जा  सकता  हैं  |  भविष्य  में  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में

 प्रयत्न  करना  चाहिए  ate  इसका  एक  लिखित  कानन  होना  चाहिए  कि  मन्दिर  मसजिद  अथवा

 कब्रिस्तान  जैसे  धार्मिक  स्थानों  की  भूमि  का  बिल्कुल  अजन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार

 से  इस  सम्बन्ध  सें  कुछ  कठिनाई हैं  बर  वक्फ  अधिनियम  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  नहीं  किया  जा

 सकता  किन्तु  भि  अजन  अधिनियम  में  इस  प्रकार  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  |

 वक्फ  जाँच  समिति  की  अन्तिम  जिसे  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  वह  यह

 है  कि  आयुक्त  को  ale  का  अध्यक्ष  बनाना  जाना  चाहिए  ।  जब  कभी  भी  विभिन्न  समितियों  एवं

 संधों  में  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  वक्फ  समिति  की  इस  सिफारिश  का  परी  तरह

 विरोध  किया  गया  हैं  ।  समझोते  के  रूप  में  सरकार  ने  यह  स्वीकार  किया  हैं  कि  वह  केवल  एक

 सदस्य  तथा  बोड़  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी  के  रूप  में  रहेगा  ate  मेरे  विचार  से  सरकार  ने

 यह  एक  बहुत  अच्छा  समझौता  किया  है  और  आयुक्त  को  वक्फ  बोड़  का  सदस्य  बनाया  गया

 हं  q |

 जांच  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  उसे  अध्यक्ष  बनाया  जाए  ।  किन्तु  आपके

 कारण  उसे  अध्यक्ष  पद  से  हटा  दिया  गया  है  और  उसे  वहीं  अधिकार  दिया  गया  है  क्योंकि  वक्फ

 जांच
 समिति  ने  इस  समस्या  का  व्यापक  अध्ययन  किया  था  और  उन्होंने  तमिलनाडु  हिन्दू

 घर्म स्व  अधिनियम  और  आसान  प्रदेश  हि नद  धमंस्व  अधिनियम  जसे  अन्य  धर्मा  अधिनियमों  से

 आयुक्त  का  पद  लिया  था  ।  उन्होने इन  सभी  अधिनियमों  का  अध्ययन  किया  था  और  आयुक्त  का

 पद  इनसे  लिया

 मैंने  तीन  संशोधन  प्रस्तुत  किए  हैं  और  मेरी  राय  में  यह  तीनों  संशोधन  बड़े  ही  महत्वपूर्ण

 उपाध्यक्ष  मैंने  केवल  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  एवं  अत्यावश्यक  संशोधन  ही  प्रस्तुत  किये

 पहला  सीमा  सम्बद्ध  है  ।  जसा  कि  भाप  जानते  सीमा  अधिनियम  के  अन्तगंत  यदि

 किसी  व्यक्ति  से  गर-कानूनी  ढंग  से  किसी  सम्पत्ति  पर  कब्जा  कर  रखा  है  कौर  12  वर्षो  से  भी

 अधिक  अवधि  से  उसका  मालिक  होने  का  दावा  करता  है  तो  वह  उस  सम्पत्ति  का  मालिक  बन

 ता  है  ।  असली  मालिक  का  अधिकार  समाप्त  हो  जाता  हैं  और  एक  नया  अधिकार  अस्तित्व  में

 आ  जाता  है  ।  सीमा  अधिनियम  की  धारा  28  जो  कि  अब  धारा  27  है  के  अन्तंगंत  ही  अधिकार
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 वक्फ  विधायक  27  1984

 अस्तित्व  में  आते  हैं  और  अधिकार  समाप्त  हो  ते  वक्फ  की  अधिकाँश  सम्मान  भी

 देखभाल  करने  वाला  कोई  नहीं  था  ।  लोगों  ने  उस  पर  गर-कानूनी  कब्जा  कर  लिया  ।  इस

 कानन  के  यदि  व्यक्ति  का  1249  की  अधिक  अवधि  के  लिए  किसी  सम्पत्ति  पर  कब्जा

 रहता  है  तो  बह  उसका  मालिक  बन  जाता  है  यह  मसजिद  भी  हों  सकती  इमामबाड़ा  भी  हो

 सकता है  |  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  के  उपबन्ध  बनाने  की  आवश्यकता  हैं  |

 विभाजन  के  जो  लोग  ऐसी  सम्पत्तियों  की  देखभाल  कर  रहे  थे  चले  गये  ।  वक्फ

 सम्पत्ति  में  कोई  भी ज्यादा  रूचि  नहीं  दिखाई  देता  ।  लोग  तो  किन्तु  बह  इस  बात  को

 परवाह  नहीं  करते  कि  किसी  ने  उसका  कब्जा  लिया  है  अथवा  नहीं  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत

 किया  है  कि  यह  समय  सीमा  12  वर्ष  से  बढ़ाकर  30  वर्ष  कर  दी  जाए  ।  यह  एक  बहुत  ही

 संगत  संशोधन है  |  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वक्फ  सम्पत्तियों  कौ  रक्षा  के  लिए  जिस  पर

 मुसलमानों  की  बहुत  आशा  रहती  है  यदि  इन  सम्पत्तियों  पर  उनका  नियंत्रण  रहेगा  तो  इससे

 बहुत  भाव  होगी  जिससे  इस  जाति  का  सामाजिक  एवं  शैक्षिक  पिछड़ापन  दर  हो
 सकेगा

 lag  बहुत

 आवश्यक  है  भोर  इसके  लिए  तके  संगत  आधार  है  ।

 विभाजन  के  पश्चात  37  वर्ष  बीत  गये  हैं  यह  अधिनियम  1954  में  '  पारित  किया  गया

 था  ।  अधिकांश  राज्यों  ने  वक्फ  सम्पति  का  निर्धारण  नहीं  किया  है  ।  इसकी  सूचियां  तैयार  नहीं

 की  गई  हैं  ।  समय  सीमा  बढ़ाने  को  बहुत  आवश्यकता  है  |

 मैं  विभिन्‍न  राज्यों  में  बने  अधिनियमों  के  उपबन्धों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  ।

 मद्रास  हिन्दू  कामिक  और  धम सं स्व  1955

 किसी  परिसीमन  बिधि  में  किसी  बात  के  होते  हुए  किसी  भी  व्यक्ति  में  किसी  भी  धार्मिक

 संस्थान  की  सम्पत्ति  अथवा  जो  30  1951  से  पहले  ऐसे  व्यक्ति  अथवा  उसके

 उत्तराधिकारी  में  निहित  नहीं  निहित  नहीं  मानी  जाएगी

 धारा  52  बम्बई  लोक  न्यास  अधिनियम  (1950  का
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 भारतीय  परिसीमन  1960  में  किसी  बात  के  होते  ऐसे  लोक  न्यास  की

 किसी  अचल  सम्पत्ति  के  मूल्यवान  प्रतिकार  के  लिये  किसी  अभ्यपिती  के  विरुद्ध  कोइ  जिसे  इस

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  किया  गया  अथवा  पंजीकृत  माना  गया  अथवा  अथवा  उसके

 हाथों  में  देने
 के  उद्देश्य  ऐसी  सम्पत्ति  अथवा  उससे  होने  बाली  आय  अथवा  इस  प्रकार  की  सम्पत्ति

 अथवा  उसके  लाभ  के  लेखें  के  किसी  भी  समयावधि  के  लिए  बाधित  होगा  1.0

 सार्वजनिक  न्याय  1968  की  खंड  53 :

 1963  में  किसी  वात  के  होते ति  हुए |



 5  1906  विधेयक

 मुतवल्ली  अथवा  किसी  अन्य  व्यक्ति  ar  मूल्यवान  प्रतिकार  अथवा  ग्रन्थ  रूप  में

 वक्फ  की  किसी
 सम्पत्ति  के  हस्तान्तरण  को  रह  करने  का  कोई

 वक्फ  की  किसी  सम्पत्ति  अथवा  उस  सम्पत्ति  इस  प्रकार  के  जिससे

 वल्ली  अथवा  अन्य  किसी  जिसे  इस  प्रकार  के  बाद  का  अधिकार  और

 ऐसी  सम्पत्ति  के  कब्ज  से  वंचित  कर  दिया  गया  अथवा  वहू  किसी  व्यक्ति  के

 गेर--कानूनी  कब्जे  में  के  कब्जे  के  लिये  कोई  वाद  ।

 किसी  परिसीमन  अवधि  सें  बाधित  नहीं  होता  बशर्तें  रद  किया  जाने  वाला  हस्तान्तरण  14

 1947  के  पश्चात  किया  गया

 अब  मैं  अपने  विद्वान  मित्र  के  राज्य  पश्चिम  बंगाल  के  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 अधिनियम  से  gta  कर  रहा  हुं  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  उपबन्ध  है  ।  मैं  बंगाल  अधिनियम  की  धारा

 72  (2)  उत्तर  कर  रहा  हूं  .  इसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  गलत  ढंग  से  कब्जा  की  बेवी  गई  अथवा

 पट्टे  पर  दी  गई  वक्फ  की  सम्पत्ति  को  वापस  लेने  के  लिये  मुकदमा  सीमा  से  बाधित  नहीं

 माना  जाएगा  यदि  यह  मुकदमा  15  1947  से  इस  प्रकार  बाछित  नहीं  थाना  गया  था 11 *

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  मैंने  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  राज्यों  में  उसी  प्रकार  के  अन्य

 अधिनियमों  विंमान  उपबंधों  के  अनुरूप  संशोधन  किया  जाए  ।  यह  बहुत  ही  अवश्यक  एवं

 महत्वपूर्ण  है  ।  इसे  सरकार  को  स्वीकार  करना  चाहिए  |

 मैंने  धारा  6  में  संशोधन  के  लिए  भी  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  धारा  6  वक्फ  सम्पत्ति

 aloe  पर  देने  के  बारे  में  है  |  इसमें  यह  व्यवस्था  है  कि  आयुक्त  एक  सुची  तयार  करेंगे  और

 उसे  बोड़ें  को  भेजेगें  रोड  उस  सूची  को  सरकारी  गजट  में  प्रकाशित  करेगी  और
 के  सरकारी

 गजट  में  प्रकाशित  हो  जाने  के  बाद  यदि  किसी  व्यक्ति  कां  किसी  सम्पत्ति  में  अधिकार  हो  तो  वह

 एक  ad  की  अवधि  में  सिविल  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  कर  सकता  है  ।
 यदि  वह  ऐसा  करने  में

 असफल  रहता  हैं  तो  सूची  अन्तिम  रूप  ग्रहण  कर  लेती  हैं  ।  एक  वर्ष  के  बाद  वह  उश  सूची  चुनौती

 को  नहीं  दे  सकता  :  धारा  6  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  यदि  यह  गश्त  उठता  है  कि  क्या  किसी  सम्पत्ति  विशेष  कौ  धारा  5  को  उपधारा

 (2)  के  अन्तगं त  निर्दिष्ट  बक्सों  की  सूची  में  वक्फ  की  सम्पत्ति  माना  गया  है  अथवा  अथवा

 इस  प्रकार  की  सूची  में  कोई  वक्फ  विशेष  शिया  वक्फ  है  अथवा  सुन्नी  वक्फ  ats

 अथवा  वक्फ का का  मुतवल्ली  अथवा  उनमें  हितबद्ध  कोई  व्यक्ति  इस  प्रश्न  के  निर्णय  के  लिये

 सक्षम  क्षेत्राधिकार  के  सिविल  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  कर  सकता  है  ye oor]

 इस  धारा  के  सम्बन्ध  में  एक  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  गया  किसी  व्यक्ति  जो

 मुसलमान  नहीं  कहा  कि  मैं  मुसलमान  नहीं  मैं  हिन्दू  हुं  और  इसलिए  यह  मुझ  पर  लागू

 नहीं  होगा  ।  वक्फ  अधिनियम  की  परिभाषा  के  अनुसार  मैं  दिलचस्पी  रखने  वाला

 नहीं  हो  क्योंकि  मैं  मुसलमान  नहीं  gi  इससे  मैं  प्रभावित  नहीं  हूंगा  ।  यदि  मैं  एक

 वर्ष  के  भीतर  मुकदमा  दायर  नहीं  करता  हूं  तो  यह  मुझ  पर  लाग  नहीं  सकता  |  उन्होंने  यही
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 व्यतीत  दी  ।  इसके  अतिरिकत  उच्चतम  व्यायालथय  ने  निर्णय  दिया  कि  दिलचस्पी  रखने  वाला

 कोई  व्यतीत  वक्फ  से  सम्बन्ध  रखेगा  पौर  वक्फ  सम्पत्ति  से  नहीं  |  इसने  यह  भी  निर्णय  दिया  कि

 चू  कि  वह  मुसलमान  नही  है  इसलिए  यह  उसके  मामले  में  लागू  नहीं  हो  सकता  |  यदि  सुची  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  यदि  उसने  एक  वर्ष  के  भीतर  दीवानी  मुकदमा  दायर  नहीं  सिया

 तो  यह  धारा  उस  पर  लाग  नहीं  इस  धारा  को  सभी  लोगों  पर  लोग  करने  के  प्रयोजन

 से  मैंने  इस  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  यदि  सरकार  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  तो

 क्या  होंगा
 ?

 मुतवल्ली  एक  चालाक  व्यक्ति  कह  गेर  मुसलिम  को  संपत्ति  हस्तांतरित  कर  सकत

 है  ।  वह  संपत्ति  उसके  कब्जे  में  होगी  ।  और  फिर  नाद  में  वह  संपत्ति  वक्फ  संपत्ति  के  रूप  में  दज  की

 जाही  है  ।  सभी  भौपचारि  कतारें  पुरी  कौ  जाती  है  परन्तु  वह  चुप  रहता  है  ।  कुछ  समय  के  बाद

 बिना  अधिकारी  कहते  दे लिये  इसे  संपत्ति  के  रूप  में  दर्ज  किया  गया  है  और  इसलिए  आपको

 यह  छोड़नी  पड़गी  ।  वह  यह  मुझ  पर  लागू  नहीं  होता  है  क्योंकि  मैं  मुसलमान  नहीं
 |

 इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  मैंने  इस  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया हैं  कौर  मुझे  आशा

 है  कि  विधि  मंत्री  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 तीसरे  जी  कि  एक  महत्वपूर्ण  संशोधन  का  प्रस्ताव  पंजाब  बच्चे  न्यायालय  के

 निर्णय  फलस्वरूप  गया  है  ।  पंजाब  उच्च न्यायालय  की  एक  पुरी  न्यायाधीश  ने  1984

 में  अपना  निर्णय  दिया  था  देखिए  ए  आई  आर  1984,  फरवरी  पृष्ठ  68  ।  उस  पुरी  न्यायपीठ  के

 मामले  में  तीन  न्यायाघीश  थे-एक  इसका  विरोध  किया  ate  दो  न्यायाधीशों  ने  निर्णय  दिया  कि

 उन  बर्फ  संपत्तियों  बारे  जो  नीलक्रांता  संपत्तियां  हो  गई  और  इस  कारण  अभिरक्षक  उन

 संपत्तियों  का  न्यासी  हो  जाता  है  भर  संपत्तियां  उसके  कब्जे  में  भा  जाती  वक्फ़  कोई  कोई

 मुकदमा  नहीं  चला  सकता  है  ।

 पंजाब  और  हरियाणा  के  न्यायालय  में  अमे कमा मले  लम्बित  हैं  ।  पंजाब  उच्च  न्यायालय

 की  पुरी  न्यायपीठ  ने  यह  frog  दिया  है  कि  वक्फ  ats  उन  के  सम्बन्ध  में  मुकदमा  नहीं

 चला  सकता  है  जो  कि  अभिरक्षक  के  अधीन  हैं  और  केवल  अभिरक्षक  मुकदमा  कर  सकता

 इसलिए  मुकदमा  खारिज  कर  दिया  गया  ।  परिणाम  यह  होगा  कि  न्यायालय  में  लम्बित  अनेक

 मुकदमों  की  भी  यही  स्थिति  होगी

 इस  स्थिति  से  बचने  के  लिए  मैंने  एक  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  हूं  ।  मैं  सरकार  का

 बहुत  आभारी  हुं  क्योंकि  जब  मैंने  उसका  ध्यान  इस  मामले  की  और  दिलाया  तो  उसने  एकदम

 कहा  कि
 वह  उच्चतम  न्यायालय में  एक  ade  दायर  करने  जा  रही  है  ।  उसने  उच्चत्तम

 न्यायलय  एक  अपील  दायर  की  यह  वहाँ  लम्बित  ।  उच्चत्तम  न्यायालय

 में  कुछ  समय  लग  सकता
 a

 हू  ।  पंजाब  और  हरियाणा  की  छोटी  अदालतें  मुकदमें  इस

 apart  पर  खारिज  कर  सकती  हूँ  कि  वक्फ  बोड़  अभिरक्षक  के  कब्जे  में  रहने  वाली  संपत्तियों  के

 मामले  में  मुकदमा  दायर  नहीं  कर  सकता
 है

 काफी  सावधानी  बरतने  के  बाद  मैंने  यह  संशोधन

 पेश  कि  या  है  ।

 मुझे  पुरी  भाषा  है  कि  मेरे  विद्वान  जिन्हें  मैं  पिछले  30  वर्षों से
 जानता  क्यों

 कि
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 1956  में  हम  दोनों  राज्य  सभा  में  एक  साथ  थे  और  हम  एक  दूसरे  को  काफी  समय  से  जानते  हैं  मुझ

 पर  मित्र  होते  के  नाते  कपा  करेगें  और  मेरे  संशोधन  का  स्वीकार  करने  |

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  विधेयक  आज  पास  होने  वाला  हैं  उसके  प्रत्येक

 खण्ड  को  मैंने  पढ़ा  मैंने  वक्फ  जांच  समिति  का  sfaaer  कई  बार  पढ़ा  और

 मैं  यहाँ  की  कौर  वहां  की  समिति  से  सम्बद्ध  भी  रहा  है  ।  जो  भी  बेहतर  कार्यवाही  को  जा  सकती

 वह  की  गयी  हैं  सिवाय  उस  बात  के  जो  भूमि  अजन  संशोधन  के  बारे  में  मैंने  कहीं  थी  ait

 मालूम  है  कि  यह  भविष्य  में  किसी  समय  किया  जा  सकता  यद्यपि  राज्य  सरकारों  को  इन

 संपत्तियों  के  aaa  न  करने  के  बारे  में  अनुदेश  अधिनियम  में  कुछ  विशेष  उपबन्ध  होने  चाहिए  |

 मेरे  विचार  में  समूचा  विधेयक  एक  अजीब  विधेयक  हैं  और  मैं  महसूस  करता  हूं  सभा  इसे

 पारित  करेगी

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  इस  विधेयक  के  लिऐ  कितना  समय  निर्धारित  कियां

 गया है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकों  मौका  मिलेगा  ।  आप  चिन्ता  क्यों  करते  हैं  ?  मैं  पहले  अल्प

 संख्यक  समुदाय  से  सम्बन्धित  सदस्यों  को  अनुमति  दे  रहा  gi  इसके  वाद  अनुमति  दी

 जाएगी

 प्रो ०  मधु  दण्डवते  :  वह  भी  राजनीतिक  अल्पसंख्यक  हैं  |

 बाद  का  स्वरुप  चम थी हरिकेश  बहादुर :  हमें  यह  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  इस  वाद रि

 निरपेक्ष

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  का  कारण  यह  है  कि  आपको  इसके  बारे  मैं  अधिक  जानकारी  नहीं

 a

 श्री  ग़यूर अली  खाँ  :  डिप्टी  स्पीकर  मुगल  राज  खत्म  हुआ  तो  उस

 के  बाद  ब्रिटिश  राज  आया  ।  जब  तक  मुगलराज  हिन्दुस्तान  में  वक्फ  की  हालत  बहुत  अच्छी

 थी  ।  काजी  लोग  उनका  इन्तजाम  करते  थे  और  उनके  मुताल्लिक  जो  झगड़े  होते  उनको  खुद

 काजी  लोग  तय  करते  ।  लेकिन  ब्रिटिश  राज  आने  बाद  a  gale  वक्फ  के  इन्तजाम  में  दखल

 देना  शरू  जो  बात  मुसलमानों  के  लिए  काबिले-एतराज  लिहाजा  उन्होंने  प्रोटेस्ट  किया  ।

 उसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  1923  में  वे  वक्फ  के  लिए  एक  सावन  लाए  जिसको  उन्होंने  पास

 किया  |  लेती  उससे  भी  वक्फ  के  हालत  नहीं  सुधरे  और  सलमान  लोभ  उससे  भी  मुतमईन  नहीं

 हो  सके 1

 डिप्टी  स्पीकर  सन्‌  1947  में  मुल्क  तकसीम  हुआ  कौर  हमारे  मुल्क
 के  वक्फ  जायदाद

 के  बहुत  से  मुतवल्ली  पाकिस्तान  चले  गये  और  इस  तरीके  से  वक्फ  प्रॉपर्टीज  को  बगर  क्सी  को

 सुपुर्दे  किए  हुए  वैसे  ही  छोड़  गए  भर  उनका  कोई  इन्तजाम  न  हो  जिन  पर  लोगों  ने  नाजायज

 कब्जे  कर  रन् कोच मेंट  कर  लिए  आर  इस  तरीके  से  बर्फ  की  करोड़ों  रुपए  को  जायदाद
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 नाजायज  कब्जे  में  चली  उन  पर  लोगों  के  नाजायज  कब्जे  हो  गए  |

 डिप्टी  स्पीकर  सन्‌  1954  में  जो  वक्फ  बिल  इस  हाऊस  में  पास  हुआ  उसमें

 एमेंडमेंट  करने  के  लिए  आज  इस  हाऊस  में  इस  बिल  पर  हम  बहस  कर  रहे  हैं  ओर  मैं  यह  समझता

 हूं  कि  इस  बिल  के  पास  होंने  से  शायद  औकाफ  की  जायदाद  को  कुछ  राहत  मिल  सकेगी  या  कुछ

 उसके  लिए  अच्छा  हो  सकेगा  क्योंकि  जो  लोग  नाजायज  कब्जे  किये  हुए  हैं  और  वक्फ  की  जायदाद

 को  हजम  किए  उनके  हाथों  से  शायद  ag  निकल  सकेगी  ।  अगर  हमारी  सरकार  इस  मामले  में

 कुछ  मजबूत  तो  इस  कानून  के  पास  होने  हो  सकता  है  कि  जो  जमीनें  हजम  कर  ली  गई

 वे  पप  आ  सकेंगी  ।  ऐसा  है  कि  इसके  लिए  कई  कमेटियाँ  बनाई  गई  |

 एक  वक्फ  इंक्वायरी  कमेटी  बनाई  एक  सावधान  की  कमेटी  बनाई  गई  और

 माइनोरिटीज  कमीशन  से  भी  इस  के  अन्दर  कुछ  मदद  उनकी  भी  रिपोर्टे  ली  गई  और

 अब  सन्‌  1954  के  बिल  में  तरमीम  की  जा  रही  हैं  भर  मुझे  उम्मीद  है  कि  यह  तरमीम  कारगर

 होगी  और  ओकाफ  की  जो  जायदाद है
 उसके  निकलने  के  उसके  फिर  हटकर  हासिल  होने  के

 कारगर  साबित  होगी  ।  में  इस  विल  से  इत्तिफ़ाक  करता  हूं  और  सरकार  ने  इस  पर  मजबूती

 से  कदम  उठाया  मौर  ईमानदारी  और  दयानतदारी  से  काम  मुझे  उम्मीद  है  कि  जितनी

 वक्फ  जायदाद  लोगों  के  नाजायज  कब्जे  में  चली  गई  वह  वापस  आ  सकेगी  ।

 वक्फ  जायदादों  के  मुत वल् लियों  के  पाकिस्तान  चले  जाने  से  जो  जायदाद  कस्टोडियन  के

 कब्जे  में  चली गई  थी  कस्टोडियन्स  ने  उनको  नीलाम  करके  उनसे  gar  वसूल  मैं

 मिनिस्टर  साहब  से  दरख्वास्त  करता  हूं  कि  वह  पूरी  जायदाद  वक्फ  की  फिर  से  वापस  दिलाई

 जाए  और  वक्फ  का  उस  पर  कब्जा  कराया  जाए  |!

 वक्फ  चैरिटएवित  परपजेज  के  लिए  ऐसे  कामों  के  लिए  जैसे  बच्चों  को  तालीम

 दी  बेवाओं  को  तन्ख्वाह  दी  यतीम  बच्चों  की  मदद  की  जाए  और  ऐसे  लोगों  की  मदद

 की  जोकि  बेरोजगार  हैं  ।  अगर  पुरे  वक्फ  की  जायदाद  वापस  भा  तो  मैं  समझता

 कई सौ  करोड़  रुपए  की  ,  500-700  करोड़  रुपये  की  वह  हैसियत  रखती  है  alt  उसकी  सालाना

 आमदनी  20-30  करोड़  रुपये  हो  सकती  जिससे  गरीबों  बेवाओं  नादारों  यतीम

 बच्चों  की  और  जिनका  कोई  वारिश  नहीं  उनकी  सईद  हो  सकती  है  और  उससे  तालीम  के

 लिए  बच्चों  को  वायु  दिए  जा  सकते  हैं  और  वे  तालीम  हासिल  कर  सकते  हैं  |

 मैं  उसूली  तौर  पर  इस  बिल  के  खिलाफ  नहीं  हूं  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  कहीं  ऐसा  न  हो

 जैसाकि  होता  आया  है  ।  आज  इस  हुकुमत  को  आए  37  साल  गुजर  गए  भीर  इन  37  सालों  के

 अन्दर  वक्फ  जायदाद  की  तरफ  से  लापरवाही  बरतो  गई  दिल्‍ली  में  ने  ऐसी

 दादों  पर  काफी  कब्जे  कर  लिए  हैं  और  उन  पर  फ्लैट  बनाकर  काफी  कीमत  में  लोगों  को  फरोख्त

 किए हैं  ।

 श्री  गुलज़ार  अहमद  :  जो  जायदादें  ले  ली  गई  वे  ज्यादातर  वापस  कर  दौ  गई

 हैं  और  जो  उनके  कब्जे  में  उन  को  किराये  पर  देंगे  आगे
 चलकर  |
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 1,55  कप

 मोहसिन  पीठासीन

 थी  गयूर  अलो  खा ं:  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  जो  वक्फ  की  जायदादें  ली
 गई  है  और  खाली

 पड़ी  हैं  ।  उनको  वापस  किया  जाए  जिन  जमीनों  पर  ने  मकान  . बना  लिए  हैं

 उनकी  मार्किट  रेट  पर  कीमत  वक्फ  को  अदा  करें  जिससे  कि  वक्फ़  को  फायदा  हो  सके  और  लोगों

 कौ  भी  फायदा  हो  सके  ।

 एक  जो  आपने  ang  कमेटियाँ  बनाई  जिलों  के  gat  के  सेन्टर  मैं

 चाहता  हूं  कि  इनमें  ज्यादा  से  ज्यादा  और  मेहनती  आदमी  नौमिनेटिड

 ati  ऐसे  ही  आदमी  नोमिनेटिड  होकर  वक्फ  के  लिए  काम  कर  THT  |

 वे  ईमानदारी  और  दयानतदारी  से  काम  करेंगे  ।  जो  इलेक्शन  में  हारे  हुए  मोहरे
 ी  ret या  जो  रिटायर  आफिसर हैं  जिनके  कि  दिमाग  फाइलें  चाट

 जाती  जिनमे  को  lb  मत

 नहीं  जिनके  अन्दर  कोई  ताकत  नहीं  ऐसे  आदमियों  को  वक्फ  में  नोमिनेट  कर  देन  से

 वक्फ  का  काम  ठीक  लग  से  नहीं  चल  पाता  है  ।  जब  ऐसे  लोगों  को  नॉमिनेट  कर  दिया  जाता  है  तो

 लोग  अपनी  जिंदगी  आराम  से  वसर  करने  के  लिए  वक्फ  को  लगते  भर  खाते हैं  ।  उनमें  काम  करने

 गे  हिम्मत  बाकी  नहीं  रहती  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  वक्फ  में  नौजवान  आदमियों  को  gate  किया  जाए  जो  मेहनत  से  कम

 कर  भागदौड़  कर  सकें  ।  ऐसे  लोगों  को  ही  वक्फ  रोड  का  बनाया  जाए  ।  सेन्टर  में

 भी  ऐसे  लोगों  को  ही  रखा  जाए  जो  अच्छी  तरह  से  देखभाल  कर  सकें  |

 मझे  उम्मीद  है  कि  हमारे  मिनिस्टर  साहब  मेरी  दरख्वास्त  पर  गौर  गे  कौर  वक्फ  बोझ

 की  ज्यादा  से  ज्यादा  वजूद  के  लिए  कोशिश  करेंगे  ।

 स्वाद

 थ्री  जनूल  बहार  चेअरमैन  सबसे  पहले  तो  मैं  मोहतरमा

 वजी  रे  गाजा  साहिबा  और  ला  मिनिस्टर  साहिब  का  शुक्रिया  अदा  करना  चाहता  हूं  कि  अगर

 उन्होंने  ज्यादा  दिलचस्पी  न  लीं  होती  तो  शायद  यह  बिल  इस  सेशन  में  न  आदा  ।  इन लोगों  के

 बहुत  दिलचस्पी  लेने  की  वजह  से  ही  यह  विल  राज  इस  सेशन  में  भा  सका  है  |

 इस  बिल  का  हम  लोग  काफी  दिनों  से  इतजार  कर  रहे  थे  |  पिछले  कई  सेशन  में  हम  लोग

 मांग  कर  रहे  थे  कि  यह  बिल  पेश  किया  जाए  ।  लेकिन  जैसा  कि  ला  मिनिस्टर  साहब  ने

 कई  जगहों  पर  इस  बिल  के  बारे  में  गोरों-खास  किया  गया  और  हर  जगह  पर  गवर्नर  मेंट

 की  यह  मंशा  रही  कि  बिल के  बारे  में  ज्यादा  से  ज्यादा  -  इत्तिफ़ाक़  राय  हो  तभी  इस  बिल  को

 लाया  जाए

 चुकी  इस  चिल  पर  2 fore i  था  एधा ला  <4  tel  gl  सकी
 रश  Wel  2  और  लोगों  की  अपनी-अपनी  राय
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 on

 थी  ले  कित  उसके  बावजूद  भी  ला  मिनिस्टर  साहब  आज  यह  बिल  ले  आए  ।  मुझे  Oras  है  कि

 यह  बहुत  हद  तक  लोंगों  को  काबिले-कुचल  होगा

 अभी  पिछले  दिनों  हम  पार्लियामेंट  मेम्बरान  ने  एक  मीटिंग  स्की  थी  और  यह

 मीटिंग  ला  मिनिस्टर  को  इस  यक्ीनदहानीं  के  are  को  गई  थी  जो  उन्होंने  राज्य  सभा  में  दी  थी

 कि  नगर  मुस्लिम  मेम्बरान  आफ  इत्तिफ़ाक़  से  कोई  अमे ंड मेट  देंगे  तों  उसे  हुकूमत

 पार  कर  लगी  ।  इस  बिल  के  वारे  में  हम  लोगों  ने  तबादला  ख्याल  किया  बहुत-सी  बातों  पर

 तो  हम  लोग  एक  राय  नहीं  हौ  सके  लेकिन  कुछ  बातों  .  में  हम  लोग  एक  राय  हुए  ।  हम  लोगों  में

 वना  और  कन्सेशन  के  मुताबिक  हमारे  मोहतरम  साथी  श्री  अहमद  साहब  ने

 अमेडमेंट
 पेश  किए  हैं  ।

 2.00  तप

 मुझे  यकीन  है  कि  ला  मिनिस्टर  साहब  इस  अमेडमेंट्स  को  मंजर  कर  लेंगे  ।.  मैं  उनसे

 sealed  करूगा  कि  वे  इनको  मंज़र  कर  लें  ।

 इसके  अलावा  दो  बातों  की  तंरफ  मैं  ला  मिनिस्टर  साहब  को  तवज्जह  दिखाऊ  गा  ।  एक

 plata  की  तरफ  से  पहले  बोलने  वाले  श्री  हुसैन  साहब  जो  पश्चिम  बंगाल  के  मेंबर  हैं उन्हों ने

 तवज्जह  दी  है  ।  वह  यह  कि  जिन  लोंगों  ने  गेर-मुस्लिम  लोगों  से  मकबरों  के  के

 के
 कब्रगाहों  के

 इबादतगाहों  के  लिए  या  दूसरे  सांसदों  के  अपनी  जायदादें  वक्फ

 की  अगर  उनके
 वारिश

 उनको  अलग  करना  चाहते  ्  तो
 वे  कर  सकते  हैँ

 ।

 ये  प्रावीजन  रखा  गया  है  |
 इसका  बड़ा  खराब  पड़ने  है  ।'  यह  प्राचीन

 दो
 तरफ  से  झगड़ा  पैदा  करेगा  ।  दे  लोग

 जिन्होंने
 किसी

 कब् नगा हू  के  लिए  था  किसी  खानकाह  के

 किसी  फकीर  के  मकबरे  के  लिए  अगोरते  की  वजह  से  जायदादें
 वक्फ

 कर  उस  काम  के

 उनकी  देखभाल  करने  के  अब  अगर  उनके  वारिस  काम  में  अकीदत  नहीं  रखते  हैं  और

 वे  वापिस लेना  जो  सी  साल  से  या  से  जो  उनके  लिए  वक्फ  अगर  उसको

 निकालना  चाहेंगे  तो  कनून  आप  उसकी  इजाजत  दे
 रहे  हैं  ।.  तो  इसमें  काफी  झगड़ा  पदा  होगा |

 जगह-जगह  झगड़ा  खड़ा  a  जाएगा  ।

 सभापति  मैं  आपको  बताता  हु  कि  हिन्दुस्तान  में  कोई  ऐसी  नहीं है  जहां
 कि  गर-सुश्लिमों  ने  और  खासकर  feg  भाइयों  ने  इस  काम  के  लिए  '  अपनी  जायदादें  वक्फ न
 की  हों ॥

 सभापति  महोदय  :  हो  सकता  है  कि  यह  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  न  हो  ।

 थी
 जेनुल  बहार

 :'  आप  एक  वकील  मैं  बंगाल नहीं  इसमें  यह  नहीं  लिखा  है
 कि

 यह  भूतल  प्रभाव  a  लागू  नही ं-  ।  मुझे  कानून  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 शी  सतीश  अग्रवाल
 :  मैं  सभापति  महोदय  के  विचार  की  पुष्टि  करता  हूं  ।

 थ्रो  जनूल  बदर  qe  च्छी  बात  है  ।

 fa
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 लेकिन्  आगे  भी  खतरा  हो  सकता  उसकी  तरफ  पका  ध्यान

 चाहता
 हू

 |  afar  एक्ट  से  बचने  के  खण्ड  सीलिंग  एक्ट  से  बचने  के  लिए
 और  दूसरे

 कानूनों  से  बचने  के  लिए  जो  जायदादों  पर  पाबन्दी  लगाने  के  saa  बचने  के  लिए  नुछ  लोग  वबफ

 कर  सकते  है
 ।

 इस  उम्मीद  में  कि  उनके  4  लड़के  जब  बालिग  हो  जाएंगे
 तो  वो  उसको  फिर

 sil
 a  लेंगे  ।  ये  झगड़ा  फिर

 dat  हो '
 सकता  है

 ।
 इसलिए

 मैं  समझता  हूं  इसकी  कोई  जरूरत

 नहीं है

 un  और  बात  की  -  हरफ  मैं  साहब  की  दिलाना  चाहता  जो

 कमिश्नर  मुक़र्रर  गए  उनके  अख्तियार  रातके  बारे  में  तवज्जह  दिलाना  चाहता  कमिश्नर

 को जो  बहुत  सारे  अख्तियारात  दिए  गए  वक्फ  रोड  की  बातों  को  न  किन-किन  हालात

 में
 वक्फ  बोर्ड  की  बात  नहीं  मानेगा  भर  उसे  न  मानने  को  वजह  बह  स्टेट  गवर्नमेंट  के  पास

 भज दे  और  स्टेट  Ta  मेंट  अपना  इसमें  आखिरी
 paar  देगी  ।  उसमें  एक  बात  और  लिखी

 _

 इससे  दंगा  भड़क  सकता  है  या  द्योतित  भंग  हो  सकती  है  |

 तो  चेयरमैन  आप  जानते  लो  मिनिस्टर  साहब  भी  कि  वक्फ  की  जायदादें  कही

 भी  वो  बड़े  पैमाने  पर  नाजायज  कब्जे  में  हैं  ।

 इस  वजह  से  क्यों  इसकी  feta
 में  मैं

 नहों  जाना  चाहता  |
 बहुत  छी  जगहों  पर

 मान  पाकिस्तान  चले  गए  ।
 बहुत

 से  गाँव
 ऐसे  जहाँ  पांच-दस  घरो  की

 आबादी  मुसलमानों  की

 बच  गई
 ।  वे  लोग  किसी  दूसरे

 कस्बे
 या

 शहर
 में

 आबाद  a  गए  और  वक्फ  की  जो  जायदाद

 उन  पर  गर-कन्नी  लोगों  ने  कब्जा  कर  लिया ।  हर  जगह  बढ़  पैमाने  पर  यह  कब्जा है  ।  इस

 असेसमेंट  बिल  को  जिसे  अच्छी  तरह  से  बनाया  गया  है  और  जो  aferaraa  खाली  कराने  के  लिए

 दिए  गए  हैं बह  सारी  की  सारी  कमिश्नर  की  जो  पावसं है  . उसको  खत्म  कर सकती  है  |

 जब  भी  उन  जायदादों  को  खालो  कराने  के  लिए  जाएगे  तो  ला  एण्ड  अ  डर  की  .  प्रॉबलम  हो  जाएगी

 चहा  पीस  होगी ,-  चाहे  वह  कब्जा  हौ  सकता  है  |

 गेर-मुस्लिम  ने  किया  होतो
 कम्यून  सिचुएशन

 पै far  हो  सकती
 हैं

 ।  सिया  का  वक्फ

 oa

 ने  किया  है  तो  भी
 कम्युनल  सिचुएशन  dar  हो  सकती  इसी  तरह  अगर  सिया  ने  किये

 है  तो  भी  कंम्घुनल  सिचुएशन  हो  सकती  हैਂ  ।  अगर  एक  ही  कम्युनिटी  के  fet  आदमी  ने

 किया  है  तब  भी  ला  एण्ड  आडर  को  प्रॉबलम  हो  सकती  |

 डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  क्यों  झगड़े  में  पड़ने  जाएंगे  ।  वे  तो  लिखकर  भेज  eq  बक  ब्रांच  माफ

 सीस  क्या  भ्देशा  है  ।  तो  आप  कोई  भी  जायदाद  खाली  नही  कोट  के  फ़सले  के

 gre  भी  ला  एण्ड  आडंबर  को  बनी  रहेगी  ।  में  समझता  ह  इसकी  कोई  जरूरत  नहीं

 उसको  देने  से  अगर  खतरा  न  भी  पदा  हो  तो  खतरा  करने  क्रि  की
 जायेगी

 ऐसा  माहौल  बनाया  जायेगा  ऐसा  लगे  कि
 यहाँ  पर  ब्रीच  आफ

 पीस  का  खतरा  यह

 माहौल  बनाकर  लोग  इसका  फायदा  उठा  सकते  हैं  और  वक्फ  की  जो  जायदाद  जूस  पर
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 कानूनी  कब्जा  हटाने  में  वह ह  रोड़ा  अटका  सकते  हैं  ।  मेरी  ला  मिनिस्टर  साहव  से  गुजारिश  है  कि

 अगर  वह  इस  हमें  डमेंठ  को  मंजूर  कर  लेंगे तो  इस  एक्ट  की  मन्ना  पुरी  होने  में  बहुते  आसानी  हो

 जायेगी  |

 वक्फ  को  जायदादों  से  हिन्दुस्तान  के  मुसलमानों  को  बड़ी  उम्मीदें  वाबस्ता  है  ।  जहाँ  भी

 लोग  बीते  इस  बात  की  चर्चा  होती  हैं कि  यह  अरबों  रूपयों  का  वक्फ  है  और  अगर  इसका  ठीक

 से  इन्तजाम  किया  जाये  तो  मुसलमानों  को  तालीम  दिलाने  और  रोजगार  दिलाते  के  मामले  में

 बहुत  काम  किए  जा  सकते  हैं  ।  अस्पताल  खोले  मेडिकल  और  टेक्नीकल  कॉलेज  खोले  जाने

 के  बहुत  सारे  ऐसे  काम  हैं  जो  किए  जा  सकते  है  और  जो  गवर्नमेंट  के  लिए  मददगार  साबित  हो  सकते

 हैंग

 में  जो  हमारे  भाई  as  वह  भी  यही  चाहते  हैं  कि  मुसलमान  तालीम  के

 मामलें  में  आगे  आए  ।  ये  काम  वक्फ  की  जायदादों  और  आमदनी  से  किए  at  सकते  gl  जो

 वल्ली  उनकी  नीयत  arn  नहीं है  ।  ज्यादातर  ऐसे हैं  जो  बकफ़  की  जायदाद  से  कमाई  कर  रहे

 उन  पर  कोई  कार्यवाही  करने  वाला  नहीं  हैं  ।  गुलशेर  साहब  लें  मिनिस्टर  साहब  ने  बताया

 कि  मृत वल्ली  ने  कोई  गबन  किया  है  तो  उसके  खिलाफ  मुकदमे  की  कार्यवाही  नहीं  सकती  |

 पता  नहीं  कौन  सी  कानूनी  अडचन है
 ?  मैं  तो  कानून  नहीं  जानता  कि  क्यों  कार्यवाही  नहीं

 हो  सकती  ।  आखिर  मुतवल्ली  के  दिल  में  डर  कैसे  पदा  होगा  वह  वक्फ  को  न  वक्फ  को

 न  खसोटे  |  इसलिए  यदि  इस  तरह  का  प्रोविजन  अभी  नहीं  है  तो  मैं  चाहता  हुं  कि आप  कानूनी

 तौर  से  उसको  एक जामिन  करवा  लें  और  कम  से  कम  इस  तरह  के  लोगों  के  अ  दर  डर  रखने  का

 प्रोविजन  जरूर  होना  जिसके  तहत  कोई  मुतवल्ली  वक्फ  जायदाद  को  लटने  और  खसोटने

 का  काम  न  कर  सके  |

 जहां  तक  वक्फ  जायदादों  पर  गेर-कानूनी  कब्जा  हटाने  की  बात  सबसे  पहले  उसकी

 शुरुआत  सरकार  को  तरफ  से  होनी  चाहिए  क्योंकि  वक्फ  जायदाद  पर  सरकार  का  भी  कब्जा

 सरकारों  एजेन्सियों  का  भी  है  और  प्राइवेट  लोगों  का  शी  लेकिन  इधर  देखने  में  आया  है  कि

 सरकार  को  ओर  से  कुछ  काम  हुआ  पिछली  बार  हम  लोगों  ने  भी  इस  मामले  को  काफी

 र  से  उठाया  था  और  बर्नी  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  भोर  डी

 से  कुछ  जमीनों  के  कब्जे  वापस  वक्फ  बोर्ड  को  मिल  गए  थे  ।  लेकिन  अभी  तक  उनके  बहुत

 वक्फ  जायदाद  पर  कब्जे  बाकी  हूँ  ।

 यह  सिर्फ  दिल्‍ली  का  ही  मामला-नहीं  अन्य  स्टेटों  में  भी  वक्फ  जायदादों  पर  सेन्ट्रल

 गवन  मेट

 के
 डिपो  मेंटल

 और  स्टेट  nate  के  के  डिपार्टमेंट्स  ने  कब्जे  किए  हुए  हैं  ।  इसलिए  मैं

 हृ तरिम  वजीर  सहन  से  दरख्वास्त  करूगा  क्योंकि  आप  बड़ी  दिलचस्पी  और  मेहनत  के  साथ  इस

 मामले  में  काम  कर  रहे  हय  लोगों  की  उनसे  बडी  उम्मीदें  आप  कुछ  ऐसे  प्रोविजन  करें  ताकि

 सरकारी  अपना  कब्जा  खाली  कर  देगी  तो  उसके  बाद  सरकार  एजेन्सियों  और  प्राइवेट  लोगों  से
 कब्जा  खाली  कराने  में  आसानी  होगी

 ठ



 5  1906  wee  विधेयक

 ना

 चेयरमेन  इन  अत्फाज  के  साथ  इस  बिल  की  ताईद  करता  हू  और  उम्मीद  करता

 हूं  कि  हिन्दुस्तान  मुसलमानों  की  षबफ  जायदादों  से  जो  उम्मीदें  बबिता  उन  उम्मीदों  को

 पुरा  करने  के  लिए  यह  बिल  काफी  मददगार  साबित  होगा  ।  क्योंकि  कोई  भी  faa  यदि  पास  कर

 दिया  जाए  तो  भी  तब  तक  वह  कारगर  नहीं  हो  जब  तक  कि  रार कार  की  नियत  साफ  न

 हो  |  यदि  सरकार  की  नियत  ठीक  होगी  तो  अच्छे  से  अच्छा  बिल  कारगर  साबित  हो  सकता

 यदि  सरकार  की  नियत  ठीक  नहीं  होगी  तो  अच्छे  से  अच्छा  बिल  भी  कारगर  साबित नहीं  हो

 सकता  ।  मैं  जानता  हूं  कि  इस  सरकार  की  नियत  टीक  है  ate  तभी  ag  बिल  यहां  आया  मुझे

 इस  बिल  पर  भरोसा  है  और  उसे  भरोसे  के  साथ  मैं  इस  बिल  की  ताईद  करता  हैं  और  आपक

 धन्यवाद  करता  हु

 थ्री  इब्राहीम  सुलेमान  ae  :  सभापति  मैं  विधि  मंत्री  श्री  कौशल  के  प्रयासों

 की  बहुत  सराहना  करता  हुं  ।  यदि  वह  नहीं  होते  तो  यह  विधेयक  लाया  नहीं  जाता  ।  परन्तु  मैं  यह

 स्पष्ट  कहता हु ढ  कि  यह  विधेयक  अत्यन्त  असंतोषजनक  है  और  श्री  कौशल  स्वयं  अपनी  सरकार  के

 प्रतिबन्धों  के  शिकार  हुए  हैं  जिससे  इस  विधेयक  का  कोई  विशेष  महत्व  नहीं  रह  गया  है  ।  महोदय

 आप  भली  भांति  जानते  हैं  कि  1953  कौ  वर्तमान  नवल  अधिनियम  गत  30  वर्षों  से  लागू  है  ।

 यद्यपि  इसका  उद्देश्य  अच्छा  वर्तमान  अधिनियम  दोषपूर्ण  पाया  गया  है  और  इससे  वक्फ  की

 स्थिति  में  न  तो  कोई  सुधार  हुआ  है  न  वक्फ  संपत्तियों  का  हस्तांतरण  हों  रूका  है  ।  वर्तमान  arer-

 नियम  से  न  तो  सरकारो  एजेन्सियों  से  और  न  गैरसरकारी  एजेन्सियों  के  गैरकानूनी  कब्जे  से  वक्फ

 सम्पत्तियों  को  हम  नहीं  ले  सके  हैं  ।

 महोदय  aa  पिछले  एक  दशक  से  अधिक  लक्ष्य  से  निरंतर  यह  मांग  को  जानी  रही  है

 कि  हमें  एक  ary  प्रतिस्थापन  वक्फ  अधिनियम  बनाना
 चाहिए  जो  कि  मुसलमान  समुदाय  की

 वक्फ आकांक्षाओं  के  अनुसार  हो  जिससे  वक्फ  संपत्तियों  का  विकास  और
 सुधार  हो  और  जिससे

 निधि  का  दुरूपयोग  और  वक्फ  सम्पत्ति  का  हस्तांतरण  रूके  और  जिसके  द्वारा  हम  सरकारी  और

 गर-सरकारी  एजेन्सियों  के  गैरकानूनी  कब्जे  से  सभी  वक्फ  सम्पत्ति  को  अपने  कब्जे  में  ले  सके  ate

 इस  तरह  से  वक्फ  की  स्थिति  में  सुधार  आएगा  इसी  उद्देश्य  को  लेकर  हम  एक  नए  वक्फ

 नियम  को  लाने  की  माँग  कर

 जमा  कि  यहां  कहा  गया  है  कि  बर्फ  जाँच  समिति  का  गठन  1969  में  किया  गया  था  और

 इस  स्मिति  ने  सात  वर्ष  कीं  लम्बी  अवधि  के  बाद  एक  प्राथमिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  और  इसके

 दो  वर्ष  के  वाद  अन्तिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  ।  अब  इस  जाँच  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त

 करने  के  बाद  सरकार  ने  वब  से  अधिक  समय  सिफारिशें  तैयार  करने  इस  सम्मानित

 के  समक्ष  इस  विधेयक  को  पेश  करने  में  लगाए  हैं  ।

 मैं  अव  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  इस  विधेयक  में  कोई  कमियां  और  भूले  हैं  बौर  इस

 से  मुसलमान
 समुदाय

 को  मांगों  और  आकांक्षाओं  की  पूति  नहीं  और
 यदि  इसे  वर्तमान  रूप

 में  पारित  कर दिया
 जाता  है  तो  इससे  उद्देश्य पुरा  नहीं  होगा  ।  यदि  हमारे  संशोधन  को  स्वीकार
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 किया  जाता  है
 तब  तो  ठीक  है  ate  sar  रूप  में  पारित  कर  दिया  जाता  है  at

 इससे  बुनियादी

 उद्देश्य  पूति  नहीं  होगी  |  कहता  हू  इससे  वक्फ
 सम्पत्ति  का  संरक्षण  नहीं

 वक्फ  निधि  का  समुदाय  के  प्रगति  लिए  बेहतर  उपयोग  नहीं  होगा  और  वक्फ

 प्रशासन  का  लोकतन्त्री करण  नहीं  होगा  ।

 इस  मह
 ह्त्वपु्ण  विधान

 के  दूरगामी  परिणाम  होंगे  ।
 यह  विधान  एक  दंशक  से  अधिक  के

 प्रयासों  और  विचार-विमल  का  परिणाम  है  परन्तु
 अब  इसे  पेश  करने  में  weet  की  गई  हैं  ।

 मान  सत्र  के  प्रथम  दिन
 इसे

 राज्य  सभा  में  पेश  किया  गया  था  और
 विपक्ष

 के  बहिर्गमन  का  लाभ

 उठाते  हुए  कुछ  मिनटों  में  a  इसे  पारित  करें  feat  गया  था  ।  हमें  सरकार  के  एक  जिम्मेवार

 व्यक्ति  ने  बताया  था  कि  इस  विधेयक  को  पेश  ही  नही  किया  जाएगा  परन्तु  अब  डसे  अचानक  पेश

 कर  दिया  गया  है  हमें  अधिक  संशोधन  पेश  करने  लिए  समय  ही  नहों  गया  |  यहाँ  भी

 सरकार  केवल  दो  घंटे  का  समय  देना  चाहती  है  और  इसे  पारित  करना  चाहती  है  ।  सरकार  का

 ऐसा  दृष्टिकोण  तहीं  होना  त्नाहि  क्योंकि  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधान

 विधि  मन्त्री  द्वारा  यहाँ  एक  बात  कहीँ  गई  है  कि  मुसलमान  नेतायों  aaa

 केन्द्रीय  वक्फ  के
 सदस्यों

 तथा  अन्यों  में  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  बारे  में  कोई  सहमति  नहीं  है  ।

 परन्तु  वास्तविकता  यह
 fa  अधिकांश  उपबन्धों  सहमति

 है
 ।

 हमारा  कुछ
 उपबन्धों  पर

 a

 मतभेद  था  और  वह  भीं  निस्सन्देह
 बुनियादी  उपबन्धों

 पर

 हाल  ही  में  थ्री  कौशल  ने  क्या  कहा  है  ?
 उन्होंने  एक  पावन  वचन  दिया  था  ।.  राज्य  सभा

 में  जब  इस
 विधेयक

 को  एकाएक  पारित  कर
 दिया  गया  और  कई  सदस्यों  ने  आपत्ति  उठाई  तो  तब

 हमारे  विधि  मन्त्री  श्री  कौशल  ने  एक  बचन  दिया  थाकि  यदि  लोक  सभा  के  मुसलमान  सदस्य

 पय  सच  सम्मत  संशोधन  रखते  हैं  तो  उन्हें  स्वीकार  किया  जाएगा  कौर  वक्फ
 अधिनियम

 में  शामिल

 किया  जाएगा  ।  परन्तु  बाद  में  क्या  हुआ
 ?

 संसद
 के

 मुसलमान
 सदस्यों  की  dow  हुई  और

 हमारे  में  से  36  सदस्यों  ने  सर्व  संम्मति  से  24  संशोधन
 बनाए  और  उन  पर  हस्ताक्षर  किए  ।

 उनमें  से  एक  संशोधन  कों  भी
 सम्मिलित  नही  किया  गया  है  ।  अब  भाप  हमारे  विरुद्ध  यह

 शिकायत  नहीं  कर  सकते  कि  हम  में  सर्वसम्मति  नहीं  थी  श्री
 गुलशेर  अहमद  साहब  उस

 बातचीत  के  जब  हम  36  सदस्यों  ने  इन  24  संशोधनों  को  बनाया  और  उन  पर

 हस्ताक्षर
 किए  थ्री  sofeqa- 2  यदि सरकार  इतनी  निष्ठापूर्वक  थी  और  ईमानदार  थी  मदि  मर्ज

 महो  दय
 राज्य  सभा  में  दिए  गए  अपने  बचन  को

 पूरा
 करना  थे  तो  को  स्वयं  इन

 संशोधनों  को  स्वीकार  भोर  gt:  करना  चाहिए  था
 ।  seg  ऐसा  कुछ  नहीं

 मा  ए

 सरकार  द्वारा  दिए  गए  आश्वासनों  यहीं  सार  है  ओर  हम  पर  यह  आरोप  लगाना  कि  हमीं

 एकमत  नहीं  थे  कौर  इसीलिए  विधेयक  लाने  में  विलम्ब  हुआ  सही  नहीं है  ।.

 जहां  तक  इस  मत  का  प्रश्न  है  कि  विधेयक  वक्फ  जांच  समिति  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  के

 मूलरूप  यह  भी  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  वक्फ  जांच  समिति  द्वारा  दिए  मए  कुटी -  ee  सुझाव  नहीं
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 किए  गएं  कई  नए  उपबन्ध  किए
 गएं  ैं

 ।  यंह  faq
 मुसलमान

 समुदाय  की

 कक्षाओं  के  अनुरुप  नहीं  इसे  स्पष्ट  करना  होगा

 लोड  के  अधिक  श  सदस्य  नामजद  होते  हैं  इसमें  शायद  दो  संसद  सदस्य  होते  वह  भी

 उचित  नहींहै  ।  हमा  री  area  प्रत्येक  समिति  में  अथवा  बोड़  उदाहरण  के  लिए  हम  समिति

 लोक  सभा  के  2  सदस्यों  और  राज्य
 सभा

 के  प्रतिनिधित्व  पिता  है  अपने-अपने
 संसद  सदस्यों

 का  जिक्र  किया है  लेकिन  यह  नहीं
 बताया  कि  लोक  सभा  के  कितने  सदस्य  हैं  और  राज्य

 सभा
 के

 कितने  '।  हमेशा  a  var  grat  रहा  है  कि  हम  सदस्य  लोक  सभा  से  लेते हैं  और  सदस्य  राज्य

 सभा  का  |

 किमि
 यहां  आपने  कहा  कि  कुल  2  सदस्य  इसे  स्पष्ट  किया  जाना

 चाहिए
 |

 t

 वक्फ  até
 एक  निर्वाचित

 संस्था  हैं  ।  उसमें  मात्र  4  सदस्य  होत  हैं  ।  2  संसद  सदस्य  और

 2  विधान  सभा  के  सदस्य  |  अन्य  सभी  सदस्य  मनोनीत  होते  अत  मनोनीत  सदस्यों  के  are

 मनोनीत  वक्फ  भावुकों  के  माध्यम  से  राज्य  सरकारों  की  ,  शक्तियों  सहित  अत्याधिक

 कार है  |  श्री  गुलशेर  अहमद  ने  कहा  कि  वक्फ  आयुक्त  मात्र  एक  सदस्य  होगा  ।  नहीं  ।  उसे

 अत्याधिक  प्राप्त  हैं  ।  ae  तानाशाह  हिटलर  वहू  किसी  भी  किमी  भी  सदस्य  ओर

 परे  बोड़
 का  eat  कर  THAT  है

 ।
 अधिनियम

 के  अंतगंत  भाने  वाले  सदस्यों  को  मात्र  परामर्श

 देने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  ।  यह  स्थिति  है  ।  आपकी  यह  पूर्ण  है

 कि  संसद  के  निर्वाचित  सदस्य  तथा  aq  सब  बेईमान  हो  जायेंगे  और  क्या  पूरे  विश्व  केवल  यह

 विशिष्ट  आयुक्त  ही  ईमानदार  हो  सकता  है  ?.  एक  सरकारी

 अधिकारी  ही  fara  में  केवल  ईदानदार  हो  सकता  अन्य  सब  जनता  के
 प्रतिनिधि

 संसद  बेईमान  हो  हैं  ।  इस  तरह  धारणा  खतरनाक है
 .।

 सरकार  निर्वाचित  प्रतिनिधियोंਂ  की  बजाय  नौकरशाहों श्री  सौदा  अग्रवाल

 पर  धिक  विश्वास  करती  है  ।

 श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेट :  उन्हें  नौकर  शाह  पसंद
 वे

 चाहते  है  कि  नौकर  शाहों  को  ही

 सबसे
 ऊपर  रखा  और  उनके  माध्यम  से  वे  वक्फ  पर  नियंत्रण  करेन  चाहते  हैं  । हमें  इसे  गुप्ता

 प  से  नक्श  संस्थान  को  राष्ट्रीयकृत  क  रने  का  प्रयास  मानते  हैं  ।

 अब  मैं  वक्फ  बोड़  के  सदस्यों  के  बारे  में  कहुंगा  ।  उन्हें  किस  वात  की  अनुमति  है
 ?  उनके

 अधिकार  क्या  हैं  ;
 वे  क्या  कर  सकते हैं

 ?  वे  मात्र  प्रदर्शन  की  वस्तुए  हैं  ।  उससे  अधिक  नहं

 वक्फ  भावुक  उन्हें  वह  में  दो  फोन  बार  बुला  सकता  है  और  नसे  बातचीत  कर  सकते  हैं  और  कुछ

 सिफारिशें  कर  सकते  हैं  उससे  अधिक  कुछ  .
 सभी  अधिकार  वक्फ  आयुक्त  को  दे  दिए  गए

 हैं  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  बोर्ड  पास  अधिक  द  अधिकार  होने  श्री  जैनुल  बशर  ने

 पथ-्ष्टं  मुत वल् लियों  के  बे  में  कहां  ।  उनका  विचार  था  कि  पथ  ASS
 का

 को  जो  कि

 वक्फ  सं  पत्तियों  का  दुरुपयोग  करते हैं  न  क  rr TNT  न  i  जुर्माना  करना  चाहिए  बल्कि  उन्हें हूं  कंद  की  संजी
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 ड  जिरगिक्रमक  गाम  ह  कामन  ककना  अ  क  त  क>>ागाम  लाला  कन क  1

 भी  मिलनी  चाहिए  |  लेकिन  ais  को  कोइ  अधिकार  प्त  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  उनकी  क्षमता  मात्र

 परामर्श  देने  तक  की  है  और  समुचे  अधिकार  वक्फ  आयुक्त  के  हाथ  में  होंगे  ।

 खंड  21  घ मे ंजो  कहा  गया  है  मैं  उसे  उत  करता हूं  ।

 बर्फ  aged  का  विचार  है  कि  ats  द्वारा  पारित  कोई  आदेश  या

 fafa  के  अनुसार  पारित  नहीं  किया  गया  है

 इस  अधिनियम  द्वारा  या  इसके  अधीन  अथवा  किसी  अन्य  विधि  द्वारा  वों  को  प्रदान

 की  गई  शक्तियों  के  विहार है  या  उनका  जो  दुरुपयोग  है  :
 या

 न  १  ढ  क यदि  कार्यान्वित  किया  जाता  है  तो  उससे  संभावना  है  ।

 इसका  frog  वक्फ  आयुक्त  करता  कि  बोर्ड  के  2
 |  निर्णय  करने  के  सभी

 अधिकार  उसे  प्राप्त  हैं  यदि  वह  समझता  है  कि  ats  द्वारा  कार्यान्वित  सभी  या  किसी  आदेश  अथवा

 संकल्प  7.0

 (i)
 Me  को  या  सम्बद्ध  वक्फ  को  साधारणतया  वाक्यों  को  वित्तिय  हानि  होने  को

 संभावना  यां

 (ii)  मानव  स्वास्थ  या  सुरक्षा  को  रवाना  पदा  होने  की  संभावना  या

 (iii)  बलवा  या  शाति  भंग  होने  की  संभावना  है

 तो  वह  बोड़े  के  आदेशों  और  निर्णयों  को  अस्वीकार  कर  सकता  है  मान  लीजिये  कि  कोई

 वक्फ  संपत्ति  है  सरकार  इसे  अपने  अधिकार  में  लेना  चाहती  है  ।  वक्फ  बोर्ड  इसे  अपने  अधिकार

 लेना  चाहता  है  तव  कुछ  लोग  इक ठठ  होकर  नारे  लगाते  हैं  उससे  शांति  भंग  होती  हैं  ।  ऐसी  स्थिति

 पदा  की  जा  सकती  हैं  और  तब  aura  ate  के  निर्णयों  को  मदद  कर  देगा  ।  सभी  अधिकार

 आयुक्त  को  प्राप्त  है  ।  वह  जेसा  चाहे  कर  सकता  है  ।  यहाँ  तक  '  कि  यदि  बोर्ड  के  सदस्यों  ने  यह

 निर्णय  किया हैं  कि  कोई  संपत्ति  अपने  अधिकार  में  ली  जाए  तो  वह  कह  सकता  है  ।  कि  आप  इसे

 अपने  अधिकार  में  नही  ले  सकते  क्योंकि  भारत  इसी  विरुद्ध है  |

 श्री  गुलज़ार  अहमद  अधिकार  पाखंडों  के  हाथ  में  है  और  यह  आय  क्त  को  नहीं

 दिए  गए  हैं  ।  यदि  वह  कोई  आदेश  पारित  करता  है  तो  वे  सब  डिविजनल  मैजिस्ट्रेट  के  पास  जा

 सकते  हैं  ।  वह  इसे  रद्द.कर  देगा

 थी  इब्राहीम  सुलैमान  :  उसे  निर्णय  के  कार्यान्वित  को  रोकने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।

 इसे  दंगे  होंगे  sear  शांति  भंग  होगी  वहू  जानता  है  कि  ऐसा  होगा  ।  बह  बोर्ड  के  fag  को  रोक

 सकता  हैं  ।  यह  वक्फ  के  लिए  लाभदायक  नहीं  इस  निर्णय  भी  आयुक्त  कर  सकता
 है  |  यदि  समूचा  बोर्ड  ag  fra  करता है

 कि  कोई  विशेष  संपत्तित  वक्फ  को  संपत्ति  बना  दी  जाए
 वक्फ  आयुक्त  उसे  रद्द  कर  सकता  वह  ee  सकता  है  कि  किसी  संपत्ति  कोने  अधिकार
 में  लेना  वक्फ  के  fea  में  नहीं  हैं  ।
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 —_——

 आयुक्त  इस  तरह  से  काम  करेगा  बोड़  के  सदस्य  NG han! aar
 बह  स्वयं  को  सबसे  समझदार

 समझेगा

 aqua  वक्फ  विधेयक  वक्फ  को  परिवहन  अधिनियम  से  aaa  नहीं  करता  ।  श्री  गुलशेर
 न्य
 + अहमद  ने  कहा  है  कि  ag  एक  संशोधन  प्रस्तुत  करने  जा  रहे  हैं  कि  परिसीमन  अवधि  12  वर्ष  क

 बजाय  30  वर्ष  तक  होगो  ।  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  वक्फ  संपत्ति  के  लिए  परिसीमा  कंपे  निर्धारित

 की  जा  सकती  है  और  किसी  भी  समय  उसके  प्रतिकूल  कब्जा  किया  जा  सकता है
 ?  कोई  भी  वक्फ

 संपत्ति  ही  रहती  भाप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह  12  वर्ष  या  30  वर्ष  के  बाद  वक्फ  संपत्ति  हमेशा

 के  लिए  वक्फ  सपत्ति  नहीं  रहेगी  मान  लीजिए  यदि  परिसीमा  अवधि  निर्धारित  कर  दीं  जाती  तो

 यह  aap  संपत्ति  कहीं  के  विरुद्ध  होगी  ।  36  संसद  सदस्यों  की  सहमति  से  श्री  गुलशेर  अहमद

 ने  एक  संशोधन  सूचीबद्ध  किया  और  तब  इसे  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  ।  इस  संशोधन  में  कहा

 गया  है

 परिसीमन  विधी  अधिनियम  1963  में  अथवा  मुकदमा  दायर  करने  पर  परिसीमन

 विहित  करने  वाली  किसी  aeqtaedy  में  अथवा  किसी  मध्य  विधिक  कार्यवाही  में  किसी  बात  के  होते  हुए
 न्

 भी  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  वक्फ  की  धारा  3  फे  खंड  (1)  में  यथा परिभाषित  किसी  ऐसी  चल

 सम्पत्ति  के  कब्जे  या  उसके  धारण  के  लिए  मुकदमा  दायर  नहीं  किया  जा  सकेगा  अथवा  विधिक
 कार्य

 -

 चाही  नहीं  की  जा  सकेगी  जो  उसे  धारण  करने  के  प्रायोजन  से  इस  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत है

 अथवा  पंजीकृत  मानी  गई  है  भोर  ऐसी  संपत्ति  का  हिसाब  रखने  at  उसकी  आय  पर  समय  सीमा

 लाग  नहीं  होगी  प्री

 इस  तरह  से  संसद  सदस्यों  ने  सहमति  दी  सरकार  ने  यह  संशोधन  स्वीकार  क्यों  नहीं  किया

 हम  वक्फ  संपत्ति  पर  परिसीमा  अवधि  निर्धारित  करने  पर  सहमाते  कैसे  दे  सकते  और  30

 वर्ष  की  अवधि  के  बाद  इस  पर  कब्जा  करने  की  बात  कसे  स्वीकार  कर  सकते  मैं  विधि  मंत्री  से

 यही  जानना  चाहता  हूं  ।  एक  बार  यदि  पवन  संपत्ति
 की  परिसीमा  निर्धारित  कर  दी  जाती  है  तो

 qe  वक्फ  संपत्ति  के  हित  में  नहीं  होगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  इस  विधेयक  में  वक्फ  संपत्तियों  को  किराया  कानन  से  भी  मुक्त

 नहीं  किया  गया  है  ।  इस  तरह  की  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।

 पय  ie AT कुछ  राज्यों  में  बर्फ  संपत्तियों  को  किराया  नियंत्रण  कानून  से  युग  गया  है  और  कुछ

 राज्यों  में  ऐसा  नहीं  है  ।  इस  विधेयक  में  ऐसी  छूट  दी  जानी  चाहिए  ag  अच्छा  अवसर है  ।

 सभापति  महोदय  राज्य  सरकार  के  कार्य  क्षेत्र  में  होगा  ।  केन्द्र  सरकार  वह  कानून

 पारित  नहीं  कर  सकती  |

 श्री  इ्नाहोम  सुलेमान  :  आप  राज्य  सरकार  से  परामर्श  कर  सकते  हैं  ।  वर्तमान

 स्थिति  में  वर्तमान  कराधान  प्रणाली  में  नए  वक्फ  गठित  नहीं  किए  जा  सकते  हमारे  gaia  रियों
 ने  बहुत  समय  पहले  बक्सों  की  स्थापना  की  थी  और  समुदाय  की  आर्थिक  शैक्षणिक  तथा  समाजिक

 प्रगति  के  लिए  वे  समुदाय  की  आशा  जनता  इन  सम्पत्तियों  को  भाटक  नियन्त्रण  अधिनियम  से
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 pe  =  oo

 ahs
 चा नील

 सकते कते  तथा  इसकी  आप

 में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  ।  उसके  विधेयक  में  भूमि  अधिकतम  सीमा  से  छूट  नहीं  है  यदि  वे

 वक्फ  को  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  विमुक्त  नहीं  करते  तो  ये  लुप्त  हो  जाएगे  और  जेसे  कि  श्री

 गुलशेर  अहमद  ने
 कहा

 है  अधिग्रहण  से  भी  कोई  छूट  नहीं है
 ।

 सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  किए  जाने  के  विरुद्ध  कोई  छूट  नहीं  दी  गई  है  ।  यह  सुझाव  कि

 यह  विषय  भूमि  acta  अधिनियम  के  भन्तगंत  आना  चाहिए  |  पिछले  शनिवार  को  इस  मामले  पर

 इसी  सदन  में  चर्चा  हुई  थी  मेरे  साथी  श्री  बनात  वाला  ने  इलाहबाद  उच्च  न्यायलय  की  लखनऊ  पीठ

 के  1978  के  निर्णय  का  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  जिसमें  न्यायालय  ने  ag  fata  देना  उचित

 समझा  है  पूजा  स्थलों  भी  लोक  प्रयोजनों  के  लिए  अधिग्रहण  किया  जा  सकता  है  ।  हमने  उसके  विरुद्ध

 विरोध  प्रकट  किया  है  ।  इस  मामले  में  तीव्र  भावनाओं  को  समझते  हुए  सरकार  ने  इस  निर्णय  को

 रोक  दिया  और  यहां  हमारे  विद्वान  श्री
 yar  अहमद  ने  कहा  है  कि  अनुदेश  जारी

 कर  दिए  गए  हैं  ।  इसका  क्या  फायदा  है  ?  अनुदेश  कानून  का  स्थान  नहीं  ले  सकते  1  इस  विधेयक

 में  पुजा  स्थलों  को  afaqen  से  विमुक्त  रखने  के  लिए  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  था  ।  सरकार

 ने  न  तो  अजन  अधिनियम  में  और  न  ही  वक्फ  अधिनियम  में  यह  प्रावधान  किया  है  |

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  केवल  मस्जिदों  को  इससे  विमुक्त  रखा  जाएं  |  मैं  चाहता  हूं  कि

 मन्दिरों
 चर्चों-सभी  पूजा  स्थलों  को  अजन  अधिनियम  के  क्ष  अधिकार  से  विमुक्त

 रखा  जाना  चाहिए  we  भी  नहीं  किया  गया है  ।  विभिन्‍न  बातें  जिनका  हम  इस  विधेयक  में  समावेस

 करना
 चाहते  इसमें  नहीं  इसमें  परिसीमन  से  कोई  विमुक्ति  नहीं  इसमें  भाटक  नियंत्रण

 अधिनियम  से  कोई  विमुक्ति  नही  है  इसमें  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  से  कोई  विमुक्ति  नहीं  है  तथा

 इसमें  भूमि  अजन  से  भी  कोई  विमुक्ति  नहीं  है-तो  इस  विधेयक  से  हमें  क्या  मिलेगा-कुछ  भी  नहीं  ।

 वक्फ  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  तथा  बेहतर  प्रशासन  ये  सभी  चीजें  आवश्यक  हैं  ।  इस  विधेयक

 में  एक  बात  बहुत  प्रमुख  है  ।  सभी  जगह  यह  कहा  गया  है  कि  के  स्थान  पर  वक्फ
 आयुक्त

 द्वारा  प्रतिस्थापित  किया  जाना  चाहिए  |  इसका  art  यह  हुआ  कि  समूचा  नियंत्रण  वक्फ  आयुक्त  के

 हाथों  में  होगा  ।  जेसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  वह  वक्फ  संस्थाओं  का  चोरी  छिपे

 करण  करने  का  प्रयास  है  और  इस  प्रकार  सरकार  उन  पर  नियंत्रण  करना  चाहती  है  स्थिति  |

 यह  है

 सभापति  रहो दय  :  क्या  आपने  कोई  संशोधन  पेशा  किया  है  ?

 भी  इब्राहीम  सुलेमान  जी  हाँ  मैंने  संशोधन  रखें  हूँ  ।

 मैं  विधि मन्त्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  इस  मामले  पर  ध्यान  दें  ।  जहां  तक  अवधि  क

 सम्बन्ध  इसमें  30  वर्ष  सीमा  नहीं  होनी  चाहिए  तथा  इसके  लिए  कोई  निश्चित  अवधि  नहीं  हो

 चाहिए  ।  वक्फ  की  सम्पति  को  परिसीमन  अवधि  के  भ  तरंत  नहीं  लाया  जा  सकता  ।  यह  एक  बहुत
 मूल  महा  है
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 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री  गुलशेर  अहमद  ने  पंजाब  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  का  उल्लेख

 किया  है  तथा  उसे  निष्प्रभावी  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  वक्फ  सम्पत्ति  को  शरणार्थी

 सम्पति  घोषित  किया  जा  सकता  लेकिन  यह  वाकई  ats  के  अधीन  होनी  संरक्षक  के

 नियंत्रणाधीन  नहीं  ।  संरक्षक  भी  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  होगा  ।  उन्होंने  कहा
 है  कि  पंजाब

 उच्च  न्यायालय  के  हाल  ही  के  facia  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  अपील  दायर  की  गई

 है  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता हूं  ।  मैं  प्रस्तुत  किए  जानें  वाले  संशोधन  का  भी  स्वागत  करता  हूं

 जिसके  अंतगर्त  वक्फ  शरणार्थी  सम्पत्ति  को  बोर  के  नियंत्रणाधीन  लाने  का  प्रावधान है  ।

 इन  सभी  कारणों  से  मैं  विधि  मन्त्री  से  अनुरोध  करूँगा  कि  वह  इन  मुद्दों  पर  पुर्निवचार

 करें  ।  वह  हमारे  कुछ  संविधानों  को  स्वीकार  कर  ले  और  जहां  तक  समय  सीमा  का  सम्बन्ध

 बिना  कोई  अवधि  निर्धारित  करते  हुए  इससे  विमुक्ति  दी  भाटक  नियंत्रण  अधिनियम  तथा

 भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  से  विमुक्ति  देने  पर  भी  बिचार  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  यह

 सभी  कुछ  कर  दिया  जाता  है  केवल  तभी  इस  विधायक  को  स्वीकार  किया  जा  सकता  अन्यथा

 इसे  अस्वीकार  कर  दिया  जाएगा  ॥

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री ने  उन्हें  यह  बता  दिया  होगा  ।

 श्री  :  मोहतरिम  चेयरमन  मैं  शुक्रगुजार  हूं  आपका

 कि  आपसे  मुझे  बोलने  का  मौका  इनायत  फरमाया  ।  मैं  शुक्रगुजार  हूं  अपने  वजीरे  आजम  का  और

 साथ-साथ  ला  मिनिस्टर  का  जो  इस  बिल  को  लाए  इस  उमीद  से  कि  यह  मुसीका  तौर  पर

 पास  होगा  ।

 मामला  वक्फ  जायदाद  का  है  और  बिल  भी  अच्छी  नीति  से  लाया  गया  इसमें  कोई

 शबहा  नहीं  है  ।  यह  बिल  काफी  गौर  व  खोज  के  साथ  लाया  गया है  ।  काफी  कमेटीज  बनी  हैं

 जिन  पर  हमारे  दूसरे  दोस्तों  ने  रोशनी  डाली  है  ।  हमारे  ला  मिनिस्टर  तो  उनके  अच्छे  जानकार

 हैं  भोर  अच्छे  क़ानूनदाँ  भी  हैं  लेकिन  मैं  उनसे  इस  बात  पर  इत्तफाक  नहीं  जैसा  कोई  नड़

 मोहन  ला  में  नहीं  वह  आप  तो  आप  अगर  K  को  बदलकर  0

 कर  दें  तो  मैं  समझता  हुं  बहुत  दुरुस्त  व  अच्छा  रहेगा  ।  बिल  में  यह  गलत  प्रोनाउसमेंट  हुआ  है

 और  इतने  बड़े  एवान  से  यह  बिल  पास  होने  जा  रहा  है  इसलिए  इसमें  ऐसी  गलती  नहीं  रहनी

 चाहिए  ।  मेरी  आपसे  दरख्वास्त  है  कि  आप  मोहन  ला  को  महेन्द्र  रखते  ETK  को  0  से

 तब्दील  कर  दीजिए  ।  यह  ला  वन  रहा  है  इसको  fas  हिन्दुस्तान  में  ही  दूसरे  मुल्कों  में  भी

 पढ़ने  वाले  लोग  होंगे  ।  इसकी  तरफ  आपका  ध्यान  जरूर  जाना  चाहिए  |

 दूसरी  वात  यह  है  कि  जैसा  मैंने  आपसे  ast  किया  है  कि  यह  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  भी

 डिस्कस  हुआ  फिर  बर्नी  कमेटी  बनी  और  इस  तरह  से  तमाम  बातों  को  ५ मद्द  नजर  रखते  हुए

 ag  बिल  राज्यसभा  में  पास  हुआ  गौर  आज  लोकसभा  में  पास  होने  को  मैं वजीरे  कानन
 से

 इस्तदुआ  करूगा  कि  वे  इन  बातों  पर  गौर  करें  ।  इसके  पेज  3  पर  जो  इलाज  है  उससे  मुझे

 थोड़ा  खतरा  जाहिर  हो  रहा  है  ।
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 उपखंड  (111)  के  पश्चात  निम्नलिखित  परंतुक  बन्त:स्थापित  क्या  जाएगा

 अर्थात  :--

 किसी  व्यक्ति  द्वारा  जो  इस्लाम  का  अनुयायी  नहीं  err  क्रि

 दशा  में  वक्फ  शून्य  हो  यदि  ऐसे  व्यक्ति  की  मृत्यु  ऐसे  समपणं  के  प्रति  कोई

 आक्षेप  उसके  एक  या  अधिक  विधि  प्रतिनिधियों  द्वारा  किया  जाता

 जैसा  कि  दूसरे  दोस्तों  ने  भी  जिक्र  करिया  बहुत  सारे  गैर-मुस्लिम  पुराने  जमाने  के  जो

 भाई  थे  या  अभी  भी  जा
 हैं  उन्होंने  खानकाह  या  दरगाह  में  और  दूसरी  जगह  खुशनूदी

 के  लिए  जायदाद  दी  हैं  इसलिए  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  यह  बिल  जो  पास  होने  वाला  इसका

 नाजायज  फायदा  उठाकर  उस  पर  झगड़ा  खड़ा  किया  जाए  ।  मैं  मोहतरम  चेयरमैन  साहब  और

 मोहतरिम  ast  साहव  की  खिदमत  में  अर्ज  करू  गा  अभी  दिल्‍ली  में  दरियागंज  में  एक

 मुस्लिम  प्रापर्टी  रिलीज  की  गई  जो  कि  फ्री  फ़ाम  एन्कमवरेंस  जायदाद  है  लेकिन  वक्फ  रोड  य

 वक्फ  से  greets  जो  लोग  हैं  उन्होंने  वहां  कुछ  अच्छे  काम  के  लिए  मकान  बहु  बनाना  चाहा

 तो  गेर-मुस्लिमों  ने  गलत  सहारा  लेकर  मुकदमा  दायर  कर  दिया  ale  वहां  पर  जो  कामे
 त

 मानों  की  बहबूदी  के  लिए  हो  सकता  वह  रुका  पड़ा  हुआ  इसलिए  शंका  इस  बात  alg

 कि  भागे  चलकर  कहीं  लोग  इसका  गलत  इस्तेमाल  न  करें  ।  इसकी  तरफ  मैं  वजीर  साहब  की

 तवज्जह  दिलाना  चाहता  हु  ।  हमारी  सरकार  की  नीयत  तो  बिल्कुल  साफ  है  लेकिन  दरियागंज

 का  जो  मसला  है  वह  हमारे  सामने  मौजूद  है  मौर  राजधानी  में  इस  बात  से  बड़ी  परेशानी  है  कि

 सरकार  के  जायदाद  छोड़  देने  के  बावजूद  गेर-मुसलिमो ंने
 गलत  ढंग  से  मुकदमा क

 करके  स्टे-आइंर

 ले  आया  गया  जिससे  मुसलमानों  की  बहबूदी  के  लिए  जो  काम  होने  वाला  इंस्टीट्यूशन  का

 वह  बन्द  पड़ा  है  ।

 छ
 :  दस-दस  महींने  से  पड़े  हुए  इस  पर  अपको  ध्यान  जाना  चाहिए  |  मुझ  इसमें

 ऐसा  लगता  हैं  कि  हों  इसका  नजायज  फायदा  उठा  न  लिया  जाए  ।  इस  लिए  इस  पर  आपका

 ध्यान  जाना  जरूरी  है  ।

 मैं  एक  बात  की  तरफ  आपका  ध्यान  और  खींचना  चाहता  हूं  ।  15,  के

 घिरे  में  मोहतरिम  चेयरमैन  और  वजीर  साहब  को  मालम  है  ।  यह  बदकिस्मती  की  बात  है  कि

 आजादी  के  वक्त  मुल्क  का  बंटवारा  हुआ  ।  बंटवारा  होने  के  बाद  बहुत  से  लोग  इधर  रह  गए  ओर

 बहत  से  लोग  उघर  चले  गए  |  उस  aaa  के  हलात  के  मुताबिक  1946-47  में  वे  लोग  एक  गाँव  को

 छोड़  कर  दुसरे  गाँव  में  चले  गए  ।  जहां  वे  लोग  अच्छा  समझते  वहाँ चले  गए  ।  1971 के  बाद

 हालात  में  सुधार  आया  ।  सुधार  art  के  बाद  वे  अपनी-अपनी  सबक  जगहों  पर  आ  कर  बस

 बस  कर  जहाँ  उनकी  मस्जिदें  कब्रिस्तान  थे  ;  उनका  इस्तेमाल  करने  लगे  ।  उन  जगहों  पर

 आकलोजिकल  डिपार्टमेंट  वाले  लोग  उन  सारी  जगहों  को  मोनुमेंट  के  नाम  से  कब्जा  कर  के  रखे

 हुए  हैं  ।  मिसाल  के  तौर  पर  दिल्‍ली  में  ही  एक  मस्जिद  जहां  पर  आकलोजिकल  डिपो  भेंट
 तालों  का  कब्जा  होने  की  वजह  से  वे  लोग  वहां  जाकर  नमाज  अदा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  दरगाह  में

 जाने  में  उसको  fear  होती
 है  ।  मान  लीजिए  यदि  कोई  व्यक्ति  मर  जाता  तो  उसको  दफनाने

 में  परेशानी  होती  ।  आर्केलोजिकल  डिपार्टमेंट  से  az  कहना  चाहिए  कि  जहाँ  पर  लोग  आकर  फिर

 से  बस  गए  ओरिजिनल  जगह  पर  वह  एडजस्ट  होनी  तब  जाकर  मायनों  में  आपका
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 मकसद  पुरा  हो  सकता  है  |

 बिल  के  पेज  17,  अनाज-न-डी  जिसमें  कमिश्नर  की  पावर  के  बारे  में  तजकीरा  हुआ

 इस  पर  भी  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हु  पद  पर  खुदा के  वास्ते  किसी  रिटायर्ड  व्यक्ति  को

 नियुक्त  न  करें  ।  क्योंकि  चालीस  वर्ष  तक  सरकारी  मुलाज़मत  में  काम  करने  का  तरीका  बात  करने

 का  तरीका  भर  ary  तौर  तरीके  wea  के  मुताबिक  ढल  कर  बन  जाते  हैं  ।  वह  यह  समझता  है  ।

 कि  पेशन  तो  सरकार  से  मिल  रही  है  तो  सोसायटी  के  हित  के  लिए  काम  नहीं  करेगा  ।  नौजवान

 मुस्लिम  आफिसर  जो  दोड़-धप  करके  काम  कर  सकता  है  उस  को  मौका  दिया  जाना  चाहिए  |

 इस  लिए  मेरी  आपसे  गुजारिश  है  कि  feats  आफिसर  से  आप  हमारी  जान  छुड़वाये  ।  जिस  मकसद

 के  लिए  आप  यह  बिल  बना  रहें  हैं  उस  मकसद  को  पुरा  करने  के  लिए  आपको  कदम  उठाना  चाहिए

 मकसद  यह  कि  मुसलमानों  को  तालीम  का  फायदा  सकल  बनें  कालेज  बने  हास्पिटल  बने  ओ रनों

 के  लिए  तालीम  के  दरवाजे  लें  ।  ये  सब  चीजें  रिटायर  आदमी  के  ध्यान  में  नहीं  आ  सकती  हैं  |

 |  जगन्नाथ  :  इसमें  रिटायड  आदमी  नहीं  हो  सकता  है  ।

 थो  जमोलरहामान  :  यह  अच्छी  बात  लेकिन  फिर  भी  मैं  प्रा पका  ध्यान  दिलाना  चाहता

 था  क्योंकि  eats  एक  दो  तीन  में  इस  बात  पर  सन्देह  होता  है  ।  अभी  जैसा  मैंने  आपको

 गंज  का  इशारा  किया  है  ।  अगर  सब  उनकी  मर्जी  पर  किया  जाएगा  तो  मुश्किल  पेश  आ  सक्ती  है

 यह  काय  तभी  सफल  हो  सकता  जब  बोड़  की  युनेनिमस  राय  लेकर  किया  जाए  और  उसको

 इम्प्लीमेंट  करने  का  अख्तियार  मिले  ।  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  है  लेकिन  सरकारी

 पावर  कमीशनर  को  दे  दी  गई  तो  बोझ  को  सुपर-फल्यूसस  होकर  रह  जाएगा  इसलिए  इसक

 मकसद  यह  नही  होना  चाहिए  चेयरमैंन  wea  star  अभी  मैंने  भज  किया  ।

 जहाँ  तक  लि  मिटे शन  का  ताल्लुक  मैं  मोहतरिम  गुलेशर  भाई  इतिहास  करता

 लिमिटेड  की  तरफ  अप  का  ध्यान  जाना  चाहिए  भोर  कभी  मजबती  के  साथ  जाना  चाहिए  |

 कयों  ?  आप  को  याद  होगा  पिछली  मतबा  जब  वक्फ  hosts  बिल  के  एक्सटेशन्सन

 बात  भाई  जायदाद  कीं  रिकवरी  के  लिए  मैंने  उस  वक्‍त  भी  कहा  था  भर  आज  भी  एक  मिसाल

 आप  को  दे  रहा  हू  किलो खरी  में  एक  मजार  है  ।  जहाँ  तक  मुझे  याद  है  उस  के  साथ  12

 13  ate  जमीन  थी  ।  उस  को  हासिल  करने  के  लिए  दिल्‍ली  वक्फ  बोर्ड  ने  सू  फाइल  किया  भोर

 आनरेबल  जज  ने  स्टेआडर  दे  दिया  था  ।  मैंने  उस  स्टे-माडल  को  देखा  इस  बात  को  पूरी

 जिम्मेदारी  के  साथ  कह  रहा  हू  स्टे-आइंर  के
 बावजूद  बड़े  दुख  बात  है  कि  डी०  डी०  Go  ने

 TAH  जमीन  पर  मकानात  बना  दिये  ।  नतीजा  यह  है  कि  किलो खरी  की  उस  मजार  के

 जिस  पर  वेस्ट  बंगाल  से  मुरीदे  लोग  आते  हैं  ।  साल  में  एक  बार  उसे  होता  है  |

 सिफ  10-5  कट्टे  जमीन  रह  गई  है  और  बाकी  पर  डी०  डी०  ए०  के  मकान  बन  गए  हैं  |  सरकार

 की  नीयत  साफहै  उस  पर  हमें  शकों  शुब्हा  नहीं  है  लेकिन  जो  चीज  आज  बल  गई  है  वह  टूट  नहीं

 नहीं  सकती  इस  लिए  मोहतरिम  चेअरमैन  बहारें  कानून  से  आप  के  जरिये  इत् तदु भा  करता हु
 कि  उस  जमीन  का  पुरा  कम्पेन्सेशन

 फुल-माकिट-बैत्यू  के  उस  दरगाह  को  मिलना  चाहिए  वहाँ  के

 मुतवल्ली  को  मिलना  चाहिए  ताकि  जो  जायरीन  वहाँ  भाते  हैं  उन  के  रहने  खाने-पीने

 गौर  सुविधाओं  पर  वह  रकम  खच  हो  सके  ।  उस  को  मौज दा  मार्केट-बैद्य  के  हिसाब  से  दाम

 4
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 ह
 लत

 दिए  जाये  ताकि
 वह  रकम  जाय  रीम  को  सुविधाएं  देने  के  साथ-साथ  उस  दरगाह  वी

 qe
 मेंटिनेन्स  पर  भी

 ह  सके  |  जहां  तक  लिमिटेशन  का  ताल्लुक  है  जसा  गुलशेर  भाई  ने  कहना  है  इस  को  से

 कम  30  साल  बढ़ा  ताकि  जो  प्रापर्टी  चली  गई  है  उस  को  वापस  लेने  में  अ।सानी  हो  ।

 कि  जेसा  मैंने  अभी  अज  क्या  जायदांद  आर्क ला जी  डिपार्टमेंट  के  पास  चली  ग
 है

 र  जहां  पर  मुस्लिम  लोग  वापस  लौट  भाए  हैं  वह  जायदाद  डफिनेटली  वक्फ  बोड़  को  वापस

 :
 वी  चाहिए  1  घातली  में  तो  खास  तौर  से  इस  तरफ  तवज्जह  टी  जानी  कयोंकि  fee

 ही

 भार
 a  का  दिल  है  दौर  सारे  हिन्दुस्तान  की  निगाह  उसकी  तरफ  लगी  हुई  है  ।  सारे  लोग  देखते  हैं

 _
 कि  इस  मुल्क  में  संकुल  रिदम

 का  राज  है  और  इसको  बरकरार  रखा  जाय  |  10-20  मस्जिदें  अगर

 _  रिलीज  हो  आर्केलाजी  डिपार्टमेंट  उनको  छोड  दे  और  जो
 मुसलमान  वापस  भा  गये

 पण
 वापस  हो  जाय  तो  इसका  बहुत  अच्छा  असर  पड़गा  ।  जो  जायदाद  चली  गई  चाहे  कम

 प्रापर्टी  के  शकल  में  गई  डी०  डी०  ए०  के  पास  हो  या  किसी  प्राईवेट  आदमी  के  पास  हो  उस

 को  वापस  लेने  में  इस  एक्ट  के  जरिये  आसानी  इस  लिये  इसका  लिमिटेड  पीरियड  जरा

 बढ़ाया  जाय  ।  लैड  एक्वीजिशन  एक्ट  के  सिलसिले  में  जसा  मेरे  लायक  दोस्तों  न  कहा  —

 सके एक  सूटेबिल  अमंण्डमैंट  अगले  सेशन  में  दो  ताकि  जायदाद  का  जो  सही  मकसद  है  वह  पुरा  ह

 योंकि  इस  सिलसिले  में  एक  बड़ी  कन्टोवर्सी  खड़ीं  हो  गई  है--लखनऊ  जजमैंट  के  बाद  |  उस

 ्  रजमैंट  में  यह  कह  दिया  गया  है  कि  मस्जिद  कब्रिस्तान  भी  एक्वायर  हो  सकते  हैं  ।  इस  पर  ल

 वजीर  साहब  जो  एक  बहुत  अच्छे  कानून  दाँ  हैंਂ  गौर  करना  चाहिये  |

 हि  मैं एक  वात  कह  कर  अपनी  बात  को  खत्म
 करता  gi  ee  को  बात  कही  गई  है  ।

 प्रापर्टी  को  सेन्ट  कन्ट्रोल  एक्ट  से  एग्जेम्प्ट  करना  चाहिए  |  मोहतरम  साहब  अपने  इस  बात  को
 कहां

 है
 कि  यह  स्टेट  सबजेक्ट  है  ।  यह  सही  वात  है  ।  क्या  कोई  ऐसा  प्रोविजों  कोई  ऐसी  गन्ज

 श

 नहीं  हो  सकती  है  जिससे  कि  वक्फ  फी  जायदाद  की  भलाई  के  लिए  सेन्ट्रल  गवर्नमैंट  को

 द  स्टेट  गवन  पेंट्स  पर  जाहिर  हो  जाए  स  मैं  इसे  कम्पलसरी  करने  के  लिए  नहीं  कहता  लेकिन
 क

 कोई  अमैंडमेंट  हो  जाए  या  ऐसा  कोई  प्रोविजो  इसमें  रख  दिया  जाएं  जिससे  यह  लगे  कि  aa  फ

 जायदाद  के  बारे  में  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  का  यह  मकसद  है  और  उसके  बारे  में  हमारी  स्टेट्स  भी  स

 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  का  यह  महूसद  कि  वक्फ  प्रोपर्टी  का  Ge  कन्ट्रोल  एक्ट  से  वरी  कर  दिया
 lq WAU

 ऐसी  कोई  बात  इसमें  अ  जाये  तो  इसका  फायदा  हिन्दुस्तान  के  मसलमानों  को  होगा  ।  एसा  को

 इसमें  अमैंडमैंट  हो  जिससे  कि  इकोनोमिकल्ली  और  सोशल ली  मुसलमानों  को  हो  |

 यह  विल  वहुत  अच्छे  तरीके  में  लाया  गया  है  ।  मैं  इस  बिल  की  पुरजोर  ताईद  करता  हु  थ

 fa  एक  गुजारिश  है  कि  हम  लोगों ने  एक  ज्वाइंट  अमेंडमेंट  दिया  वहुत  सारे  साथियों ने

 मिलकर  दिया  अगर  आप  उस  पर  गौर  उसको  देखे  तो  एक  अच्छी  बात  होगी  ।  ह
 i

 हिन्दुस्तान  की  असलियत  के  लोग  हमारी  नता  की  तरफ  देख  रहे  हैं  ।  इससे  उनका  दिलों  मकसद

 ह
 पकेगा  कौर  वक्फ  की  जायदाद  वच  सकेगी  ।  वक्फ  बोर्ड  ताकतवर  हो  सकेगा  ।  हम  लोग

 इकौनोमिकलली  कौर  एजूकेशनल ली  ऊपर  उठे  और  हमारे  बच्चे  तालीम  पावे  az  ema

 पार्टी
 का

 मकसद है  कौर  यह  हमारा  मैनीफैस्टो  भी  है  ।  इस  पर  आप  गोर  te

 ne
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 हमारे  गुलशेर  अहमद  भाई  ने  जो  हमारे  एक  अच्छे  कानून  दाँ  भी  एक  अमेंडमेंट  दिया

 ]  aT नजारा
 बाप
 ह

 है  |  मैं  उसकी  तहेदिल  से  ताईद  करता
 ह  इसको  मान  लें  तो  वहुत  अच्छी  बात  हो

 जाएगी  ।  हम  30-40  मैंम्बरान  पार्लीमैंट  ने  इसको  दिया  लोक  सभा  कौर  राज्य  सभा  के

 मेम्बरान  ने  मिलकर  दिया  है  अमेंडमैंट  इस  विल  में  भा  जावे  |  इससे  बहुत  बड़ा  मकसद  वक्फ

 जायदाद  का  परा  ।

 इन  अलफाज  के  साथ  मैं  इस  बिल  क  ताईद  करता  हु  |

 सभापति  महोदय  :
 चू  कि  मैं  अध्यक्षपीठ  पर  म॑  नहीं  बोल  सकता  इसलिए  अगले

 सदस्य  का  नाम
 पुकारने

 से  पहल  मैँ  मन्त्री  का  ध्यान  इस  पुस्तक  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 हु  जिस  पर  aga  से  सदस्य  बोल  qh  हैं  ।  कुछ  ऐनी  भूमियां  हैं  जिन्हें  गैर-मुसलमानों
 ने  वक्फ  के

 रूप  में  दिया है  ।  यह  ऐसी  भूमियां  हैं  जिन  पर  कन्  तथाਂ  मजजिसें  हैं  ।  मान  लीजिए

 कारी  इस  पर  दावा  करता  है  या  इसे  देने से  इनकार  करता  तो  उस  स्थिति  मैं  वाद  खड़ा  हो

 सकता  है  तथा  एक  वहुत  ही  उलझन  पूर्ण  स्थिति  भी  पदा  हो  सकती  है  .  यहां  आपको  मंशा

 क्या  है  .  इस  मां  को  और  अधिक  स्पष्ट  करने  आवश्यकता  बहुत  से  माननीय  सदस्य  इस

 परन्तुक  पर  ae  विशेषकर  इसलिए  कि  इसे  चुनौती  देने  की  समय-सीमा  नहीं  दी  गई  है  ।

 में  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  समय  इस  मुद्दे

 पर  प्रकाश  डाल  |

 श्री  अब्दुल  रशीद  चेयरमैन  सरकार  यह  जो  बनाए  बलों
 अटेंड  मेंट

 1984  लोक  सभा  के  सामने  लाई  इस  पर  बड़ी  तफसील  से  चर्चा  हुई  है  इस  कानन  के  तहत

 मेजबान  से  कहा  जा  रहा  है  कि  इसको  मंजर  कीजिए  |  चेयरमैन  मां  मोहतरम  कौशल  साहव

 से  चाहूंगा  कि  वे  हमें  समझाएं  कि  एक  तरफ  तो  वे  हमारा  एतमाद  चाह  रह ेहैं  और  दूसरी  तरफ

 हमारी  कोई  बात  नहीं  मानी  जा  रही  है  ।  कमेटी  की  सिफारिशों  के  8  साल  के  बाद  यह  विल  लाया

 गया  है  ।  मन्त्री  जी  तरीकों  करते  हैं  कि  हम  इस  बिल  को  पास  करें  ।  लेकिन  यहाँ  के  36  मेजबान

 ने  दस्तखत  मुहिम  चलाकर  बाकायदा  उनके  सामने  ,  सिफारिश  की  और  कुछ  तरमीमों  के  लिए

 उनसे  दरखास्त  की  ।  लेकिन  उनमें  से  एक  भीं  तरमीम  को  यहां  नहीं  लाया  गया  है  ।  इससे  में

 झता  हुं  कि  जहां  aatqa  मिनिस्टर  चाह  रहे  हैं  कि  हमारा  ऐतमाद  हमारा  सहयोग  उनको

 वहीं  जब  पार्लियामेंट  के  मेंबरों  मुसलमान  मेंबरों  ने  सिफारिश  उसकी  नजर  अंदाज

 किया  गया  ।  तो  यह  मैं  amma  हूं  कि  बड़ा  ही  एक  किस्म  का  कॉट्रीडिक्यन  है  ।

 56  कप

 श्री  आर०  एस०  सपरो  पीठासीन  हुए  :  चीफ  जवाब  जो  बनाए  गए  और  जिस  तरह  से  काम

 इस  मुल्क  में  चल  रहा  इसमें  पोलिटिकल  ज्यादा  लाई  गई  सरकार  ने  पिछले  37  वर्षों
 में

 wan  ate  में  अपनी  सियासत  को  दाखिल  करके  उस  मकसद  को  नुकसान  पहुंचाया  जिसके  लिए

 हमारे  बुजुर्गों  ने  ये  जायदादें  कायम  कों  ।  उन्होंने  यह  तवक्को  की  थी  कि  जो  भी  लोग  आगे  sarge

 इसको  सरकार  की  रहनुमाई  में  ऐसा  लेकिन  ये  जायदादें  उन  गरीब  मुसलमानों

 79



 ee

 वक्फ  न  ida  शग  1984

 क  द
 ail

 गरीबों  के  लिए  सहायक  होंगी  ।  क्योंकि  सलमान  हिन्दुस्तान  में  तालीमी  और

 क  लिहाज  से  पसमांदा  गरीब
 हैं  कौर  तालीम  के  मामले  में  बहुत  पीछे  रह  गया  तो  इक  नका

 नाई  के  लिए  उन्होंने  इनकी  बेहतरी  के  लिए  यह  वक्फ  बनाया  और  इस  रोके  से  लोगों  ने  रज

 प् मर मन्दी से  वहुत  सी  ऐसी  जमीने  और
 जायदाद

 लोगों
 ने

 सारो  जिन्दगी  जो  कुछ  कमाया  था

 इस  मकसद  के  जिए  वक्फ  कर  दिया  ।  मैं  आनरेबल  मिनिस्टर  से  जानना  चाहूंगा
 कि  37  वर्ष  के

 हि

 झा  स  अर्से  में  सरकार  ने  इस  जायदादों  के  मामलें  बाकायदा  कोई  रिपो  की  है  ताकि  वह  इस  म ल

 ह
 art

 को  कॉन्फिडेंस में  ले  ।  जी  भावों  रुपए  की  जायदादें  मुख्तलिफ  मकानात  पर  बिखरी  पड़

 उनका  इन्तजाम  भोर  सट्टी  इस्तेमाल  करने के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं  |
 ही

 द  कोई  हमारे  सामने  तहरीरी  तौर  पर  कोई  रिपोर्ट  पेश  कर  सकते  हैं  ताकि  हमें  पता २

 क  ये  कीमती  जायदादें  किस  हद  तक  फायदे  बन्द  साबित  हुई  है  और  किस  हद  तक  वह  मक

 ह
 परा  हुआ  हैं  जिसके  लिए  हमारे  बुजुर्गों  ने

 वक्फ  के  लिए  अपनी  जायदादें  दी  ।

 सभापति  मैं  मन्त्री  महोदय  से  कहना  चाहता हु
 कि  केवल  कानून  पेश  करने  से

 हि  मकसद  प्रा  नहीं  होगा  ।  तकसीम  का  वक्त  वहुत  ही  तफरी  का  था  ।  उस  वक्त
 मसला

 ध के  गाँव  के  गांव  खाली  हो  गए  ।  जायदादे  पड़ी  रह  गई  |  हिन्द  सौर  सिख  जो  इंद्र  उन

 साथ  भी  ऐसा  ही  लेकिन  चू  कि  दात  मुसलमानों  से  संबंधित  हो  रही  इसलिए  वहीं  ब

 कहना  चाहता  हु  ।  गवर्नमेंट  की  जिम्मेदारी  थी  कि  सन  1947  के  बाद  जो  मुल्क  में  अफरा-तक

 का  आलम  था  भौर  जायदादें  गलत  हाथों  में  गई  उनकी  भर  तवज्जह  देनी  चाहिए  थी  ।  ro

 कई  जगहों  का  दौरा  किया  है  और  हिमाचल  प्रदेश  में  अपनी  आंखों  से  देखा है

 के
 ये  सारी  जायदादें  हैं  जो  कि  कुछ  लोगों  ama  मानों  में  से  कुछ  लोगों  ने

 मुम्बई  हो
 :

 नाते  कब्जे  में
 ली

 है
 ।

 क

 द  3.00 4.  प

 अपनी  जाती  दौलत  को  बढ़ाने  के  लिए  ad  करते  जिससे  आम
 मुसलमानो ंं  को  उसका

 ि
 नहीं  मिल  रहा  है  |  किसी  जगह  पर  तो  जोरावर  तबके  जिस  में  सरकार  भी

 ग

 शामिल  है

 ने  गासिबाना
 कब्जा

 किया
 उसने  हिन्दुस्तान  की  सेक्यूलेरिज्म  को  नुकसान  पहुंचा

 a
 की  जायदादें  गर-मुस्लिमों  के  हाथ  में  ar  गई  इसके  लिए  को  इल्जाम  नहीं  दि ty

 _  सकता  ताहम  जिन  लोगों  ने  ऐसा  किया  या  सरकार  e  इस  fren  की  गलती  को  ate  उस  ह

 पर  कब्जा  जमाया  तो  इससे  मुल्क  में  एक  नफसियाती  कौर  साइक्लोजिकल  मसला  पैदा  हुआ

 क्या  हिन्दुस्तान
 के  मुसलमान  की  जायदादें  इस  सरकार  के  पास  महफूज  हैं

 ?  या  सरकार  का  फर्ज

 बनता  यह  पता  लगाए  कि  ये  जायदादें  कहाँ  कहाँ  गलत  तरीके  से  इस्तेमाल  हो  रही  हैं

 इस  मुल्क  की  राजधानी  है  ।  यहा  पर  ने  जिस  ढंग  से  कानून  को  बलाए  ताक  पर  र

 थ  कर  और  वक्फ  के  बुनियादी  उसूलों  को  नजर  अन्दाज  करके  जमीनों  पर  कब्जा  जमाया  जिससे

 हिन्दुस्तान
 की  सेक्यूलेरिज्म  ate  इज्जत  को  धक्का  पहुंचा  ओर  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों

 मान  को  ठेस  पहुंची है  ।  दिल्‍ली  से  जो  भी  बात  वेह  पूरे  मुह =
 में

 फ

 फलेगी
 ।

 80  BS
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 जब  मुसलमान  अपनी  जायदादों  को  की  जानब  से  किया  गया  आमराना

 तरीका  देखते  जिसके  लिए  कॉँग्रेस  के  ने  भी  वह  बहुत  बुरी
 बात  होती  है  1

 यहाँ  पर  नवादिरात  आरकेलाजिकल  डिपार्टमेंट  के  जैसे  इन्तजाम  हमारे  नवाबों  या  बुज़र्गों  ने

 जो  मस्जिदें  वे  पत्त  का  नमना हैं  ।  हिन्दुस्तान  की  कारीगरी  और  फ़ने-तामीर  के

 कारनामें  उन्होंने  अपने  पीछे  छोड़  दिए  ।  दिल्ली  at  जामा-मस्जिद  न  सिफ  इबादतगाह &  बल्कि

 खूबसूरती  सजावट  और  अजीम  कारीगरी  का  एक  नमूना  भी  है  ।  दिल्‍ली  में  तकरीबन  35  मर्ज दें

 अब  भी  आरकेलाजिकलਂ  डिपाटमेंट  के  हाथ  में  है  ।  उन्होंने  उनको  सिफ  शो-पीस  के  तौर  पर  रखा

 है  कि  ये  पुराने  तरह  कीਂ  कारीगरी  है  ।  वे  मस्जिदें  fat  दिखावट  की  चीज  नहीं  हैं  बल्कि  इबादत

 की  जगह  भी  हैं  सरकार  का  फर्ज  कि  उनको  कौमी  जायदाद  समझ  कर  उनकी  कद्र  करे  किसी  को

 इस  बात  की  इजाजत  नहीं  दे  कि  उनको  नुकसान  पहुंचाए  क्योंकि  सारे  मुल्क  का  कौमी  सरमाया

 है  ।  जहाँ  इबादत  का  मामला  वहां  गवर्नमेंट  को  मुसलमानो ंके
 जजबात  की  कद्र  करनी  चाहिए

 सफदरजंग  की  मस्जिद  का  मामला  बड़ा  ही  हंगामा  खेज  सूरत  हाल  की  मुजाहिर  हिन्दुस्तान

 के  बड़े  मुदब्बिर  और  जिम्मेदार  मुसलमानों  ने  सरकार  से  यह  अपील  की  है  कि  इस  मस्जिद

 को  इबादत  के  लिए  छोड़  दिया  जाए  ।  सरकार  ने  उसमें  खुद  तसलीम  किया  ।  जुमे  के  दिन  वहाँ

 नमाज  पढ़ाई  जा  रहीं  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा कि  जुमे  के  दिन  तीन  वक्‍त  ।  नमाज  की  इजाजत

 आपने  दे  दी  लेकिन  पुरे  हफ्ते  के  लिए  बंद  करने  का  श्रोपके  पास  जवाब  है  ?  पूरे  हफ्ते  की

 पाँच  वक्त  की  नमाज  रोकने  का  आपका  क्या  हक  बनता  है  ?  मेंढें  करना  हूं  कि  इसको

 देखें  ।  हम  इसको  सियासत  का  मामला  नहीं  बनाना  चाहते  |  हिन्दुस्तान  की  सेक्युलर  इस

 मुल्क  के  तरण  निमाज  और  जो  हमारे  मजहबीं  जजबात  हैं  इनका  अपना  मुकाम  हर  कदम  पर

 इसको  आजमाइश  होगी  ।  इनको  कद्र  होनी  चाहिए  ।

 आखिर  यह  अजे  करना  चाहता  हूं  कि  जहाँ  तक  वक्फ  कमिश्नर  ताल्लुक  यहां

 एक  नाम  दिया  गया  है  कौर  आपने  इसमें  दो  मंडराने  पार्लीमैंट  को  रखा  है  ।  जसा  यहां  पर

 सुलेमान  सेट  साहब  ने  कहा  हमारे  यहां  अव्वल  तो  रवायत  थी  कि  जब  दो  लोक  सभा  के  मेम्बर

 हो  तो  वहां  एक  मैम्बर  राज्य  सभा  से  भी  होना  लेकिन  यहाँ  अपने  इसकी  सुरत  बदल

 दी  ।  मेरे  ख्याल  में  आप  इसमें  कोई  तब्दीली  न  करे  और  इसको  पुरानी  सूरत  में  ही  रहने

 इसमें  कोई  चैनल  न  करें  ।  दूसरी  आपने  इसमें  दो  मेम्बरान  असेम्बली  को  रखा  हमें  आपसे

 पूछना  चाहता हूं  कि  जहां  नौमिनेटिड  dead  जहां  आपके  अरु तयार  इसी  बाद  में  यही

 इंस्टीट्यूट  जिसको  बिल्कुल  गर-जानिबदारी  होना  सरकार  के  हाथ  में  एक  खिलौना  बन

 कर  जायेगा  और  सरकार  जिस  ढंग  से  उसका  इस्तेमाल  करेगी

 यहाँ  कमिश्नर  को  कुछ  बेजा  भ्रस्तयारात  दिए  गए  हैं  मैं  उनसे  खतराਂ  महसुस  करता  हू  |

 या  तो  ये  कमिश्नर  मिसयूज  आफ  आफिस  करेंगे  या  फिर  सरकार  मिसयूज  आफ  अाफिस

 क्यों  कि  वही  उनको  तनाव  करेगी  ।  वेसे  तो  बोर्डे  बना  हुआ  है  लेकिन  बोर्ड  के  इतने  मुकम्मल

 भख्तयार  नहीं  हैं  ।  मैं  आपसे  गुजारिश  करू
 गा

 कि  इस  मामले  में  कूछ  कानूनी  पहलू  उभारे  गए

 कुछ  कानूनी  नुक्ते  जसे  लिमिटेशन  का  मामला  इसमें  कुछ  तब्दीली  होना  चाहिए  ।  सरकार

 $1
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 पास  बेजा  भरुतयारात  हैं  ।  इसके  अलावा  कानूनी  नाइसाफिटन  हो  रही  हैं  इस  पूलक  में  जहां

 भी  सरकार  चाहती  है  वक्फ  जायदाद  पर  कब्जों  करती  लेकिन  इससे  जो  नतीजे  निकलते  हैं

 उससे  अहसासात  को  ठेस  पहुंचती  है  |  क्योंकि  इस  से  टेम्परेचर  किस्म  फायदे  आपको  मिलते हैं  |

 मैं  चेयरमन  अपके  जरिए  आनरेबल  मिनिस्टर  से  गुजारिश  करू  गा  कि  आप  ag  बिल

 यहां  लाये  भले  ही  कितनी  नेक  नियती  से  लाये  लेकिन  मैं  उससे  मुतमइन  नहीं  हूं  ।

 इसमें  अभी  बड़ी  कमी  खामियां  हैं  कौर  मैं  चाहता  हूं  कि  उनको  पुरा  करने  के  लिए

 आप  किसी  किस्म  की  जल्दबाजी  न  करें  ।  जल्दी  में  इस  कानन  को  पास  न  afen  एक

 ज्वाइन्ट  सलैक्ट  कमेटी  बनाई  जिसमें  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  के  मंसब  रानों  को  रखा  जाए

 और  उसको  भाप  कुछ  sear  दें  ताकि  ag  कमेटी  इसकी  बारीकियों  को  देखकर  इस  की  कोताही

 को  दूर  करने  की  कोशिश  करे  ।  क्योंकि  हिन्दुस्तान  भर  में  10  करोड़  से  ज्यादा  मुसलमानों  के

 जज्बात  इस  बिल  से  वाबस्ता  हैं  इसलिए  यह  कोई  मामूली  बिल  नहीं  बहुत  अहम  बिल  मैं

 चाहता  हु  कि  इसको  पास  करने  में  सरकार  बिलकुल  जल्दी  न  बरते  |

 आखिर  इस  बिल  के  विषय में  जो  मेरे  जजबात  वह  मैंने  आप  को  बता  मैं

 समझता  हुं  आप  उनकी  कद्र  करेंगे  और  इस  मामले  में  पुरे  हाउस  को  एतमाद  में  लेंगे  ।  आपको  सही

 मानों  में  यह  देखना  चाहिए  कि  इस  बिल  के  साथ  हिन्दुस्तान  की  सेकुलर  इमेज  भी  जुड़ी

 हुई  है
 ।

 श्री  सतीश  प्रवाल  सभापति  इस  विधेयक  पर  मैं  इतने  अधिकार

 उचक  नहीं  बोल  सकता  हू  जितना  fe  इस  विधेयक  पर  मेरे  अन्य  विद्वान  साथी  श्री  इब्राहीम

 सुलेमान  सेठ  ओर  श्री  गुलशेर  अहमद  बोल  चके  हैं  ।  मैं  अपनी  बात  संक्ष  प  में  कहूंगा  |

 जेसा  कि  कहा  गया  है--देर  से  आये  दुरुस्त  आये  ।  इस  सम्बन्ध  में  शिकायतों  की  जांच

 करने  के  लिए  1969  में  गठित  की  गई  समिति  द्वारा  1977  में  अन्तिम  रूप  से  प्रस्तुत  किये  गये

 प्रतिवेदन  अन्ततोगत्वा  यह  विशेष  उपाय  स्पष्ट  रूप  से  प्रकाश  में  त  आया  है  मुझे  यह  देखकर

 भी  प्रसन्नता  है  कि  माननीय  विधि  मंत्री  ने  भी  संसद  के  दोनों  सदनों  के  अनेक  मुसलमान  सदस्यों

 भी  इस  बारे  में  अनेक बार  सलाह  ली  थी  किन्तु  मूझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  अनेक  महत्वपूर्ण

 मामलों  में  एक  राय  नहीं  हो  पाई  है  जैसा  कि  माननीय  श्री  गुलशेर  अहमद  तथा  अनेक  अरन्य

 सदस्य  इस  सभा  में  स्पष्ट  कर  चुके  मीर  मझे  भाषा  है  कि  इस  स्थिति  में  भी  माननीय

 विधि  मंत्री  संसद  में  अनेक  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  कुछ  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  ।

 इस  मैं  एक  विशेष  बात  देखता  हूं  कि  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  fear  जा  सकता  कि

 वक्फ  सम्पत्ति  के  संबंध  में  बिल्कुल  भी  समुचित  प्रबंध  नही  किया  जा  रहा  है  i  अवैध  रूप  से  अनेक

 दूरी
 मीर  योग  तथा  असंगतियां  को

 गई  हैं  ।  वक्फ  सम्पत्तियां  सुजीत  करने  तथा  इस  प्रकार  के  कानून
 बनाने  तथा  इस  प्रकार  के

 कानून  बनाने  के  विशेष  प्रायोजन  से  इन  मामलों  कोई  सहायता  नवदीं

 मिली है  ।

 इसके  gag  में  ननोई  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  मामले  के  एक  विशेष  पहल  की  ओर
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 आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  वक्फ  सम्पत्ति  ले  संबंधित  प्रश्नों  अथवा  अन्य  मामलों  का

 शीघ्रता  पूर्वक  निर्धारण  के  लिये  नियुक्त  न्यायाधिकरण ों  के  बारे  में  धारा  51  द्वारा  कुछ  संशोधन

 किये  गये  हैं अथ वां  एक  उपबंध  जोड़ा  गया  इस  प्रकार  का  विशेष  न्यायाधिकरण  राज्य  सरकार

 द्वारा  गठित  किये  जाते  है  ।

 राजस्थान  में  एक  विशेष  स्थिति  उत्पन्न  हुई  ।  विधान  सभा  के  सदस्य  होने  के  नाते  जिस

 मकान  पर  एक  वर्ष  से  मेरा  अधिकार  उस  मकान  के  सामने  बहुत  बड़ी  वक्फ  सम्पत्ति

 है  जिसका  मूल्य  इस  समय  करोड़ों  रुपये  में  है  ।  राजस्थान  सरकाद  द्वारा  वटी  रोड  के  विरुद्ध  एक

 मुकदमा  दायर  किया  गया  |

 श्र  वकुला  खाँ  विधि  मन्त्री  थे  |  राज्य सरकार  ढारा  इस  विशेष  मामले  में  राज्य  की

 भोर  से  मुझे  उपस्थित  होने  तथा  राज्य  सरकार  का  वकील  होने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 चूँकि  मैं  विरोधी  दल  का  सदस्य  इस  विशेष  मामले  में  राज्य  सरकार  की  ओर  से

 स्थित  होने  में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की  ।  मैंने  कहा--राज्य  सरकार  ओर  से  मैं  वकालत

 करने  को  तयार  नहीं  हूं  ।  मुझे  गलत  समझा  जा  सकता  है  वी  फिर  भी  बकालत  करने  के  लिए

 मुझ  पर  बहुत  अधिक  दबाव  डाला  गया  और  मैं  राजस्थान  की  राज्य  सरकार  की  ओर  से  वकील

 नियुक्त  किया  जिसका  नेतृत्व  मुख्य  मन्त्री  हैसियत  से  to  श्री  सुखाड़िया  तथा  विधि

 मन्त्री  की  हैसियत  से  श्री  वकुला  खाँ  थे  ।  श्री  वकंतुलला  खां  उप  समय  वक्फ  मन्त्री  भी  थे  ।

 उस  समय  एक  विशेष  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  इस  विधेयक

 में  क्या  उपाय  किये  गये  हूँ  ?  राजस्थान  की  राज्य  सरकार  ने  वक्फ  बोर्ड  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर

 किया  था  कौर  वह  मामला  अभी  तक  जिला  न्यायालय  में  निर्णयाधीन  पड़ा  राजस

 थान  सरकार  से  मैं  न्यायालय  में  उपस्थित  हुआ  था  ।  काफी  मुकदमेबाजी  अभी  भी  चल  रहीं
 |

 l ९

 aa  रुप  से  यह  शिकायत  थी  कि  वक्फ  सम्पत्तियों  का  प्रबंध  ठीक  नहीं  है  और  गलत  ढंग

 से  उनका  हस्तान्तर  किया  जा  रहा  हैं  |  सैकड़ों  और  हजारों  रुपयों  के  किराये  की  सम्पत्ति  केवल

 100  अथवा  150  रुपये  पर  किराये  पर  अथवा  पट्टें  पर  उठाई  गई  थी  ।  अभी  हाल  ही  में  मुझे

 जयपुर  की  एक  महिला  की  एक  शिकायत  मिली  जिसे  दुर्भाग्यवश  मैं  यहाँ
 लाना  भूल  गया  हूं

 यदि  भाप  तो  मैं  उसे  आपके  भर  अपने  माननीय  मित्र  श्री  गुलशेर  अहमद  के  पास  भेज  सकत

 4.0  वहू  न्याय  चाहती  हैं  ।  उसने  प्रधान  मन्त्री  को  पत्र  लिखा  था  और  उन्होंने  उसकी  प्रति  मुझ

 भेजी  है  ।  किन्तु  इस  मामले  में  मैं  जान  बूझकर  बीच  में  नहीं  पड़ा  इसका  विशेष  कारण  यह  है  कि

 इस  प्रकार  के  मामले  बहुत  ही  संवेदन  शील  होते  है  और  विशेषकर  ऐसी  स्थिति  में  जब  कि  उस

 मामले  में  मैं  वक्फ  बोर्ड  के  विरुद्ध  राजस्थान  की  राज्य  सरकार  प्रतिनिधित्व  कर  रहा  था  ।

 वक्फ  बोर्ड  के  विरुद्ध  यह  आरोप  लगाया  था  कि  वक्फ  बोझ  ने  अनेक  व्यक्तियों  से  नाजायज  रुप  से

 रुपया  लेकर  कुछ  व्यक्तियों  को  सम्पत्ति
 दे  दी  है"**

 aft  nate  अहमद  :  इसीलिये  आयुक्त  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।

 भी  सतीश  अग्रवाल :  fat  लोगों  की  लाखों  रुपयों  की  सम्पत्ति  100  अथवा  150
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 अथवा  200  रुपये  में  दी  राजस्थान  के  सत्तारूढ़  दल  में  उनका  कुछ  प्रभाव  था  |

 यह  बड़ी  gt  विचित्र  स्थिति  है  ।  विंमान  स्थिति  यह  है  कि  वास्तव  में  यदि  आप  ara

 उस  सम्पत्ति  को  नीलाम
 करना  चाहे  तो  आपको  5  करोड़  रुपये  से  कम  नहीं  मिलेगा  ।  यह  सम्पत्ति

 मिर्जा  इस्माइलਂ  रोड  पर  स्थिति है  ।  इस  विशेष  सम्पत्ति  में  एक  मस्जिद  है ंजो  खस्ता

 हालत  में  हैं  ।  उस  मस्जिद  में  कोई  भी  जाना  पसंद  नहीं  करेगा  ।  मापकों  वहां  सभी  प्रकार  की

 कबाड़ी  छोटे  कारीगरों  की  मोटर  की  वर्कशॉप  और  न  जाने  क्या-क्या  मिलेंगे

 वहाँ  का  वातावरण  आप  देखना  नहीं  चाहेंगे  ।  आप  इसकी  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  कि  ऐसे

 वातावरण  में  कोई  मस्जिद  भी  हो  सकती  है

 विभिन्‍न  राज्यों  में  ये  वक्फ  वनों  इन  सम्पत्तियों  को  कितना  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं
 जिसकी

 कौर  सरकार  ने  अभी  घ्यान  नहीं  दिया  ate  इस  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  दुर्भाग्यवश  अब

 तक  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाया  गया

 थी  गलडार च्घ  अहमद  :  अब  सही  कदम  उठाया  गया  है  ।

 श्री  adie  अग्रवाल  :  इसीलिये  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  कर  रहा  gt  तथापि  इससे

 मेरे  सभी  मुसलमान  मित्र  संतुष्ट  नहीं  हो  किन्तु
 फिर  भी  सही  दिशा

 में
 कोई  न  कोई  कदम

 तो  उठाया  ही  गया

 थी  गड़दार  अहमद  :  इससे  सभी  को  संतुष्टि  होगी  ।

 थी  eater  अग्रवाल  :  साथ  ही  इस  बात  से  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  सुचारू  व्यवस्था  बनायी

 जा  रही  है  ।

 श्री  बनात  जसा  कि  मैं  आरम्भ  ही  कह  चुका हूं  ।  मैं  इस  विषय  पर  अधिकार  से  नहीं

 बोल  सकता  हूं  ।  किन्तु  एक  बार  में  वक्फ  सम्पत्ति  से  संबंधित  उस  मामले  से  मेरा  गहरा  सम्बन्ध

 रहा  है  जिसका  प्रतिनिधित्व  अपने  ब्यक्ति  रुप  से  नहीं  बल्कि  राजस्थान  सरकार  की  ओर  से
 किया  था  भौर  उसी  के  आधार  इस  विधेयक  के  बारे  में  मैं  कुछ  वोल  रहा  हु  ।

 मैं  इतना  कहूंगा  कि  ठीक  व्यवस्था  करने  की  दिशा  में  इस  विधेयक  के  द्वारा  कम  से  कम

 एक  कदम  त  उठाया  गया  है  ।  इस  विधेयक  से  यदि  मेरे  अन्य  साथी  संतुष्ट  नहीं  तो  मुझे  खेद

 है  ।  इस  विशेष  मामले  में  यहीं  उनका  दृष्टिकोण  शामिल  किया  गया  है  तो  बह  भी  स्वागत  के

 योग्य

 समग्र  सीमा  के  बारे  में  को  इब्राहीम  सुलेमान  सेठ  तथा  श्री  जमीलुर  रहमान  ने  एक  आधार

 आपत्ति  उठाई  है  ।  समय  की  सीमा  30  वर्ष  निर्धारित  की  गई  मूल्य  निर्धारण  का
 काय  पूरा

 करने  के  लिए  भय-कर  नियम  में  चार  वर्ष  का  प्रावधान

 कमी  कब्जे  के  सम्बन्ध  में  निजी  मामलों  में  12  वर्ष  तथा  सरकारी  सम्पत्ति  के  मामलों  में
 30  aq  की  सीमा  विधि  सम्मत है  ।  यदि  कोई  उ  सबन्ध  न  किया  जाये  तो  प्रवृति  यह  रहेगी  कि
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 ada  अनधिकृत  कब्जों  के  मामले  में  बेदखली  के  लिये  60  ag  तक  कोई  मुकदमा  नहीं  चलाया

 जायेगा  |  39  वें  वर्ष  में  जब  मुकदमा  चलाया  जाय  तब  तक  कार्य  परा  हो  जायेगा  |

 इस  विशष  उपबन्ध के
 पीछे  यह  भावना  हो  सकती  व्यक्तिगत  रुप  से  मुझे

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  भी-कभी  बे  कार्यकारी  प्राधिकारी  को  निर्धारित  समय  के  भीतर  ही

 समुचित  वैद्य
 काय॑  वाही  करने  का  आदेश  देते  हैं  ।  अन्यथा  मुकदमा  समय-रोधक  हो  जायेगा  |  इसके

 पीछे  यही  भावना  प्रतीत  होती  है  ।

 समय-सीमा  के  इस  विशेष  उपबंध  सम्बन्ध  में  व्यक्तिगत  रुप  से  मेरी  कोई  विशेष

 आपत्ति  नहीं  है  fear  यदि  माननीय  सदस्यों  को  इसके  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  cha  प्रक्रिया  है  तो  मेरी

 ऐसी  कोई  प्रवृति  नहीं  है  |

 जहां  तक  इन  उ  पौधों  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  माननीय  विधि  मन्त्री

 जी  स्पष्टीकरण  देंगे  ।  इस  विधेयक  से  संबधित  अन्य  विभिन्‍न  उपबंधों  के  बारे  में  मैंने  व्यक्ति  रूप

 से  अध्ययन  कर  लिया  है  ।

 थी  जगन्नाथ  कौवाल :  गुलशेर  साहब  30  साल  चाहते  हैं  ।
 उन्होंने

 कहा  है ंकि

 Jat  30  साल  कर  दी  जाये  ।

 थ्रो  सती दा  अग्रवाल  मैं  अपना  तर्क  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  कि  समय  सीमा  30  वर्ष  क्यों

 होनी  चाहिए  क्योकि  विधि  के  अनुसार  सम्पत्ति  अवैध  कब्जे  अथवा  गलत  रुप  से

 कब्जे  किये  जाने  के  मामले  में  समय  की  सीमा  60  वर्ष  रखी  गई  थी  जिसे  संशोधित  समय  सीमा

 अधिनियम  के  भगत  घटाकर  30  ना  कर  दिया  गया

 श्री  गुलमोहर  घ्रहुमद  :  इसीलिये  मैंने  30  वर्ष  का  समय  रखा  है  !

 श्री  सती दा  अग्रवाल  :  इस  मामले  में  मैं  आपका  सेन  कर  रहा  हू  ।  अन्यथा  बेदखली  के

 लिये  लोग  कोई  कार्यवाही  नहीं  करेंगे  ।  वे  लोग  30  वर्ष  तक  प्रतीक्षा  करते

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  को  यह  संशोधन  स्वीकार

 हैं

 थ्री  जगन्नाथ  पोद्याल  :  मेरे  विचार  से  शायद  स्वीकृत  हो  |

 थी  सती  अग्रवाल  यदि  आप  यह  बात  इस  समय  तो  ag  आपके  विरुद्ध

 ferntz  हनन  का  रख  सकते  हैं  ।  प्रो०  दण्डवत  इस  बारे  में  विशेषज्ञ  आपका  अधिक

 समय  न  लेते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  और  मुझे  आशा  है  कि  वक्फ  कानून  में  इस  समय  जो  भी

 संशोधन  किये  जा  रहे  हैं  उससे  देश  भर  की  वक्फ  सम्पत्तियों से  सम्बन्धित
 प्रशासक  बेहतर  होगा

 alt  इन  संशोधनों  से  इस  समय  सभी  प्रकार  की  वक्फ  सम्पत्तियों  में  समग्र  रुप  से ंव्याप्त  कुप्रबंध
 पर  नियन्त्रण  रखा  जा  सकेगा  |  कुछ  व्यक्तियों  ने  वक्फ  सम्पत्ति  को  निजी  सम्पत्ति  वना  रखा  है  ।

 वे  लोग  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।  इन  सम्पत्तियों  से  वे  लोग  काफी  धन  कमा  रहे  हैं  और

 निधन  व्यक्ति  इन  सम्पत्तियों  के  लाभ  से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  जिन  लोगों  ने  अच्छे  उपायों  के
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 लिये  ये  सम्पत्तियाँ  दान  में  दी  हैं  ।  उनके  स्वप्न  इस  प्रकार  साकार  नहीं  हो  पाये  हैं  ।

 मेरी  यह  सादिक  अभिलाषा  है  कि  acnl wer  r®r  न्य  राजन  =oTnt  =?  arfey  घ प  ब्र ६  Salsa  Ml  Sa ना  कारगर  ढंग  से  लागू

 करे  और  यह  सुनिश्चित  करे  कि  इस  विधेयक  के  उपबंध  यथा  शीघ्र  लागू  किये  जायें  और

 युवक  कार्यान्वित  किये  जायें  ।

 बहुत-बहुत
 धन्यवाद  |

 श्री  एम  राम  गोपाल  रेडडी
 :  सभापति  अभी  श्री  काबुली  ने  अपनी

 तकरीर  में  कहा  है  कि  सरकार  की  तरफ  से  वक्फ  ais  में  सियासत  लाई  जा  रही  है  ।  यह  बिल्कुल

 गलत  है  ।  जिस  तरह  की  सेकुलर  गवर्नमेंट  हिन्दुस्तान  में  वैसी  गवर्नमेंट  श्री  काबुली  की  भोर

 किसी  मुल्क  में  नहीं  मिलेगी  ।  मुसलमानों  भर  वक्फ  की  प्रापर्टी  के  बारे  में  न  fan  मुसलमान

 मेम्बरों  को  अपनी  राय  देनी  बल्कि  इस  हाउस  के  सब  मेम्बरान  को  भी  अपनी  राय  देनी  है  ।

 कॉग्रेस  पार्टी  एक  सेकुलर  पार्टी  है  और  उसके  सदस्य
 मुसलमानों

 की  जायदाद  की  हिफाजत  की

 तरफ  ज्यादा  ध्यान  देते  हैं  |

 मेरे  जिले  निजामाबाद  में  वक्फ  की  काफी  प्रापर्टीज  जो  दूसरे  लोगों  के  कब्जे  में  थी  ।

 वक्फ  के  चेयरमैन  ने  जिस  प्राप्ति  के  बारे  में  हमने  उन  सब  को  खाली  कराया
 है

 भौर

 विकेट  are  को  दियां  है  ।  पहले  वक्फ  ats  की  आमदनी  एक  लाख  रुपए  से  कम  जब  कि  अच्छा

 इन्तजाम  करने  की  वजह  सें  बहे  पचास  लाख  रुपए  के  करीब  पहुच  गई  वहाँ  पर  दो  करोड़

 रुपए  की  मालियत  की  दुकाने  वनाई  जा  रही  है  ।  श्री  खुर्शीद  आलम  खाँ  ने  उनका  संगे-बुनियाद

 रखी  थी  |  हिन्द  और  मुसलमान  दोनों  उन
 दुकानें

 को  ले  रहे  इससे  वक्फ  की  बड़ी  आमदनी

 होगी  ।

 वक्फ  की  प्रापर्टीज  के  बारे  में  पीरियड  आफ  लिमिटेड  20  साल  है  ।  मैं  समझता  हू
 कि

 उसको  30  साल  करना  जरूरी  ताकि  जो  लोग  उन  पर  कब्जा  किए  बैठ  वे  इस  बात  को

 फायदा  न  उठा  सके  कि  उन  पर  हमारा  20  साल  से  कब्जा  चला  भा  रहा है  ।  गवर्नमेंट  कीं  प्रापर्टी

 के  लिए  यह  पीरियड  60  साल  है  ।  age  की  प्रापर्टीज  लिए  30  साल  रखना  बहुत  जरुरी  है  ।

 अगर  ला  मिनिस्टर  साहब  इस  बात  को  मन्जूर  कर  तो  बहुत  अच्छा  होगा  |

 शी  काबुली  ने  कहा  है  कि  बाज  मस्जिदों  में  नमाज  नहीं  पड़ने  ही  जाती  इस  बारे  में

 मैं  शेर  पढ़ना  चाहता  ह  —

 मस्जिद  तो  बना  दी  शब  भर  में  ईमां  की  हरारत  वालों  ने

 मन  अपना  पुराना  पापी
 बरसीं

 में  नमाजी  वन  न  सका  ।

 मैं  श्री  काबुली  से
 दरख्वास्त  करता  हू  कि  मेहर  वानी  करके  वह  सब  मुसलमानों  को

 नमाजी  बनाएं  |

 श्री  सो०  do  dena  :  सभापति  मैं  संशोधन  विधेयक  7  वर्ष  के
 अन्तराल  के  पश्चात  a CnztS

 स्तुति  कि  ये थे  aa ्य्प्न  इसके  संबंध  में  कुछ  संक्षिप्त  टिप्पणियाँ  करना  चाहता  हू
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 इसे  aga  पहले  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  था  ।  माननीय  विधि  मंत्री  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने

 के  वहुत  इच्छुक  मैं  यह  जानता  हू  ।  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  से  संबंधित  परामर्श  समिति  के

 सदस्य  के  नाते  उन्होंने  चर्चाओं  में  भी  भाग  लिया  ।  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  से  संबंधित  परामर्श

 समिति
 के

 सदस्यों  ने  सरकार  को  कई  सिफारिशें  की
 ।  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  वे  सुझाव

 इस  विधेयक  में  शामिल  क्यों  नहीं  किए  गए  ।  इस  विषय  पर  हमने  दो  तीन  अवसरों  पर  लम्बी

 चर्चाएं  की  थीं  ।  सरकार ने  यह  विधेयक  सत्र  के  अन्तिम  क्षणों  में  पेश  किया  है  और  समय  के

 अभाव  में  सदस्य  इस  विधेयक  पर  अपने  बिचार  व्यक्त  नहीं  कर  पाएंगे  ।  मैं  इस

 विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों  का  स्वागत  करता  हू  ।

 इस  संशोधन  का  संबंध  भारत  में  रह  रहे  15  करोड़  मुसलमानों  से  है  |  मस्जिदों  और

 मदरसा  से  सम्बन्ध  TS  की  को  उचित  तरीके  से  विनियमित  किया  जाए  भोर  बों

 को  राजस्व  वढ़ाया  जाना  दुर्भाग्य  से  यह  भल्ससंख्यक  समुदाय  अपनी  आधिक  ओर

 जिस  स्थिति में  सुधारने  में  असफल  रहा है  ।  वक्फ  बोर्ड  की  गतिविधियां  कई तरह  को  हैं  ।  विशेष

 रूप  से  वे  शेर  ठीक  संस्थान  और  अन्य  धामिक  संस्थान  और  अन्य  धार्मिक  संस्थान  भी  चलाते  हैं  ।
 धन  के  अभाव  में  वे  उन्हें  ठीक  ढंग  से  नहीं  चला  पाए  तथा  न  तो  केन्द्र  सरकार  और  न  ही  राज्य

 सरकारों  ag  न  संस्थानों  के  लिए  भारिक  सहायता  दी  ।  इन  संगठनों  को  अपने  राजस्व

 बढ़ाने  पड़े  ।  इसलिए  ats  का  समूचा  प्रबन्ध  मुसलमानों  के  हाथ  में  सौंपा  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  बोर्ड  के  गठन  का  पृष्ठ  6  में  बताया  गया  है  कि  राज्य  सरकार  सदस्यों

 को  किस  तरह  नियुक्त  करती  भारी  आदि  ।  यहं  कहा  गया  सदस्य  ऐसे  व्यक्ति  होंगे  जिन्हें

 प्रशासनिक  अनुभव  भर  विधि  का  ज्ञान  हो  ।  पता  नहीं  कि  थे  व्यक्ति  मुस्लिम  सम्प्रदाय  के  होंगे

 या  किसी  अन्य  सम्प्रदाय  के  ।  यदि  वे  सदस्य  मुस्लिम  संप्रदाय  के  है
 तो  मैं  इसका  स्वागत  करता  हुं  ।

 यदि  ऐसा  नहीं  हैं  तो  मैं  इसका  विरोध  करता  हुं  ।  इसका  सीधा  सा  कारण  है  ।  किसी  हिन्दू  मंदिर

 के  प्रबन्ध  एक  मुसलमान  को  शामिल  नहीं  किया  जातीं  ।  यदि  प्रबन्ध  कायें  किसी  मुसलमान  को

 न  सौंपा  तो  मैं  नहीं  TAT  कि  समिति  ठोक  से  काय  कर  पाएगी  ।  मेरा  मन्त्री

 महोद॑य  से  अनुरोध  है  कि  इस  पर  प्रकाश  डालें  |

 ट्राइब्यूनल  आयुक्तों  के  संबंध  में  भी  यही  बात  है  ।  सचिव  मुसलमान  होगा  लेकिन  2

 में  अन्तिम  पैरा  में  कहा  गया  है  कि  प्रभाग  मे ं'  इस्लाम
 के  अनुयायी  किसी  व्यक्ति  शब्दों

 के  पश्चात  ‘at  किसी  अन्य  व्यक्ति  शब्द  रखे  जायेंगे  ।  अतਂ  मुस्लिम  संप्रदाय  के  अतिरिक्त  किसी

 अन्य  संप्रदाय  के  व्यक्ति  को  भी  नियुक्त  किया  जा  सकता

 विधि  और  न्याय  मन्त्री  जगन्नाथ  :  कृपया  अधिनियम  की  घारा  13

 कोई  भी  गेर-मुस्लिम  व्यक्ति  बोड़  का  सदस्य  नहीं  हो  सकता

 श्री  ato  टो०  दंड पाणि  मैं  भी  यही  समझा  थाਂ  तब  यह  ठीक  है  ।

 प्रो०  दण्डवत  :  वह  कुछ  अफवाहों  के  आधार  पर  बॉल  रहे  हैं  ।

 site  एन०  जो  रंगा  :  अथवा  कुछ  गलत
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 श्री  सी०  टी  gsarfn  :  यह  अफवाह  नहीं  है  ।  मैंने  आरम्भ  में  ही  इसे  पढ़ा  है  ।  यदि  आप

 किसी  कहते  हैं  तो ठीक  मैं  केवल  यही  चाहता  था  कि  इस  मुद्दे  का  स्पष्टीकरण  कर  दिया

 जाए  |

 तत्पश्चात  मैं  वक्फ  संपत्तियों  के  अनाधिकृत  कब्जे  पर  आता हूं
 ।  इस  पर  गैर-कानूनी  कब्जा

 न  केबल  निजी  लोगों  का  हैं  बल्कि  सरकार  का  भी  है  ।  सरकार  भी  अनाधिकृत  कब्जा  कर  रही

 है  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  वक्फ  बोड़  की  संपत्ति  पर  अपना  अधिकार  जमा  लिया हैं
 ।  उस  मामले

 में  सरकार  को  देखना  चाहिए  कि  वक्फ  धब्बों  को  उचित  किराया  अथवा  लीज  मुल्य  दिया  जाये

 और  ag  भी  पुवेव्याप्ति
 से  ।

 सदस्यों  ने  रहे  भी  मांग  की  है  कि  बनकर  सम्पत्ति  को  किराया  नियंत्रण  कानून  से  मुक्त

 किया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  मन्त्री  महोदय  तथा  कुछ  मित्रों  ने  भी  यह  कहा  है  कि  किराया  नियंत्रण

 का  मामला  राज्य  सरकार  का  विषय  है  |  लेकिन  मेरे  विचार  से  हम  राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव

 देते  हुए  कि  इन  संपत्तियों  को  किराया  नियंत्रण  से  कानून  मुक्त  रखा  कुछ  उपबंध  जोड़

 सकते हैं  """

 oft  जगन्नाथ  कौशल  :  at  राज्यों  में  पहले  से  ही  ऐसा  किया  जा  चुका  अन्य  राज्य

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  ato  टी०  दंड पारित  :  मैं  अन्य  राज्यों  की  बात  कर  रहा  तब  इसे  तुरन्त

 faa  किया  जाना  चाहिए  ।  इसमें  समय  नहीं  लगना  चाहिए  ।  हम  नहीं  जानते  कि  अगला  संशोधन

 कब  रखा  जाएगा  ।  इसमें  भी  7  वर्ष  और  लग  सकते  जेसा  कि  इस  बार  gars  |  इसीलिए  मैं

 ऐसा  कह  रहा  हूं  ।

 परिसीमन  के  dae  में  भी  यही  बात  है  ।  परिसीमन  अवधि  30  ag  हमारे  माननीय

 मित्र  श्री  सतीश  जो  कि  विद्वान  वकील  ने  कहा है  कि  जेसा  कि  सरकारी  संपत्ति  के

 सबंध  में  यहां  भी  इसकी  अवधि  20  वर्ष  रखी  जानी  चाहिए  ताकि  बेदखली  की  समस्या  खड़ी

 न  हो  |  जहां  तक  मेरा  विचार  यदि  यह  सम्पत्ति  किसी  धार्मिक  संस्था  की  है  तो  मैं  नहीं  समझता

 कि  ga  परिसीमित  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  हिंद  मन्दिर  के  प्रशासनਂ  até  का  भी  सदस्य  था  ।

 उसमें  ऐसी  कोई  परिसीमा  नहीं  रखो  गई  ।  मन्दिर  को  संपत्ति  का  अर्थ  है मन्दिर  की  ace

 श्री  अटल  बाजपेयी  आप  धर्म  में  विश्वास  रखते  हैं  ?

 श्री  सी०  टी०  बंड पा रि  :  चर्चा  की  सम्पत्ति  के
 संबंध  में  भी  ऐसा  होना  चाहिए  ।  वह

 चर्चा  की  सम्पत्ति  है  ।  उसकी  कोई  परिसीमा  नहीं  लगाई  जानी

 सभापति  महोदय  आप  यह  कह  चुके  हैं  ।

 श्री  सी०  टो०  दंड पा शि  :  वक्फ  als  के  सदस्यों  का  वेतन  राज्य  सरकार  की  संचित  निधि
 से  दिया  जाना  चाहिए  और  उनके  वेतनमान  eq  ह  अ

 सर  न  ९ क  क  मं चा रियों  के  समान  होने  चाहिए  |
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 जहाँ तक  आयुक्त  का  संबंध  एक  उपबंध  मौजूद  है  ।  यहाँ  कहा  गया  हैं  कि  वे  सभी  सरकारी

 कर्मचारी  हैं  यदि  हम  उन्हें  सरकारी  कमंचारी  मानते  हैं  तो  वे  भी  राज्य  के

 क्यारियों  के  समान  वेतनमान  पाते  के  अधिकारी  हैं  i

 वक्फ  संपत्तियों  के  gas  भावनाओं  के  प्रतिकूल  किए  जा  रहे  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 को  केन्द्रीय  स्तर  पर  या  राज्य  के  स्तर  पर  कुछ  संग रोधन  प्रस्तुत  करने  चाहिए  |  कुछ  अवांछनीय

 गतिविधियां  हो  रही हैं
 ।  उदाहरण  के  लिए  वक्फ  संपत्ति  का  प्रयोग  सिनेमा  घर  बनाने  fay

 किया  जा  रेहा  है  ।  इसी  तरह  शराब  की  दुकाने  खोलने  के  लिए  वक्फ  संपत्तियों  पट्टे  पर  ai

 हैं  और  वे  सभी  दुकानें  मस्जिदों  और  अन्य  स्थानों  के  निकट  ..

 अपना  वक्तव्य  समाप्त  करने  से  पूर्वे  मैं यह  कहना  चाहता  हू  कि  बर्फ  गौड  की  विधिक

 रिपोर्ट  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  अथवा  उसे  राज्य  की  विधानसभा  के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए  |

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हु  कि
 केन्द्र  सरकार  के  संसद  को  उनकी  गतिविधियों

 पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  हम  समय  समय  पर  इंस  संबंध  वक्फ  बोर्डों

 तथा  राज्य  सरकार  के  कार्य
 निषाद

 की  पुनरीक्षा  कर  सकें  :

 इन  दादों  के  साथ  मैं  अपने  दल  की  भोर से  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं

 सभापति  महोदय  हम  नियत  समय  से  अधिक  समय  ले  चूके  मेरा  वक्ताओं  से

 निवेदन  है  कि  क्या  कम  से  कम  दादों  में  अपनी  बात  कहें  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  ८:
 सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समान  करते  हुए  कुछ

 बातें  आपके  द्वारा  सरकार  से  कहना  चाहता  हु  ।  1954  में  जो  वक्फ  afer  नियम  वना  था  उसमें

 संशोधन  करने  के  लिए  हमारे  सामने  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  है  ।  1954  के  वक्फ  अधिनियम  को

 पहले  भी  तीन  बार  संशोधित  किया  जा  चूंकि  हैं  बौर  यह  चौथी  बार  संशोधन  हो  रहा

 है  ।  बरफ  की  जो  सम्पत्ति  है  जो  काफी  बड़ी  संख्या  में  करोड़ों  रुपए  की  सम्पत्ति  हर  राज्य  वक्फ

 चोड़  के  मातहत  उसका  उपयोग  ठीक  प्रकार  से  अलत्पमतावलंबियों  के  स्वार्थी  के  लिए  किया

 जाए--यादि  मुख्य  वात  इस  विधेयक  में  ऐसा  मैं  मानता  हू

 अभी  स्थिति  यह  है  कि  tan  की  सम्पत्ति  का  ठीक  से  उपयोग  नहीं  होता  है  |  बहुत  सारे

 लोग  गैर-कानूनी  तरीके  से  उस  पर  कब्जा  जमा  लेते हैं
 ।  जो  प्रबन्ध  कर्ता  होते  हैं  या  मुतवल्ली

 जिनको  कहा  जाता  है  था  दूसरे  जो  प्रबन्ध  कर्ता  होते  कार्य-पालक  होते  ये  भी  उसका

 संयोग  को  रोक  कर  इस  पूरी  सम्पत्ति  का  इस्तेमाल  अल्पमत  विधियों  के  फायदे  के  लिए  किया  जाय

 तो  aga  से  काम  हो  सकते  हैं  ।  इन  तमाम  बातों  पर  विचार  करने  के  लिए  जांच॑  समिति  भी  बनी

 उसने  कोई  अन्तरिम  feat  दी  थी  ।  उस  अन्तरिम  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  को  सरकार  ने  ea

 कार  नहीं  किया  जिसकी  दलित  मन्त्री  जी  ने  दी  है  ।  इसलिये  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना

 चाहता  हूँ  कि  वक्फ  के  पास  जितनी  सम्पत्ति  है  उसका  इस्तेमाल  लोगों  की  बेहतरी  के  लिए  किया

 मैं  बहुत  सी  जगहों  पर  जाता  हूं  तो  देखता  कि  मस्जिदों  की  हालत  बहुत  बुरा

 मदरसों  की  हालत  बहुत  बुरी  कन्नगाहों  की  स्थिति  बहुत  बुरी  बहुत  से  लोग  उन  पर  कब्जा
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 कर  लेते  हैं  और  राज्य  सरकार  भी  उचित  कार्यवाही  नहीं  करती  है  ।  इसकी  व  जह  से  बहुत  से  झंझट

 खड़े  हो  जाते  हैं  और  कहीं  कही  पर  साम्प्रादायिक  तनाव  भी  पैदा  हो  जाते  है  ।  इन  तमाम  बातों

 को  रोका  जा  सकता  है  लगर  इसकी  व्यवस्था  ठीक  इसे  की  जाए  |  इस  के  जो  व्यवस्थापक  जो

 इन  सब  का  इन्तजाम  करते  उनको  आप  मृत वल ली  नाम  दीजिए  या  और  कुछ  वे  ठीक  से

 काम  करें  ।  इस  बात  की  तरफ़  सरकार  का  धयान  जाना  चाहिए  |

 दसरी
 बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हु  कि  आपने  कमीश्नर  को  बहुत  ज्यादा  अधिकार

 दिया  वह  उसका  ठीक  से  इस्तेमाल  करें  बस  को  भी  सरकार  को
 देखना  है  ।  यदि  वहू  उसका

 ठीक  से  इस्तेमाल  न  तो  लेने  के  देने  भी  पड़  सकते  है  और  लाभ  कुछ  भी  नहीं  होगा  ।  कमी पन  र

 अपने  अधिकारों  को  ठीक  से  इस्तेमाल  इसको  भी  सरकार  को  देखना  चाहिए  ।  झगड़ों  के

 निपटारे  के  लिए  ट्रिब्यूनल  की  व्यवस्था  की  है  ट्रब्यूनल  अपना  फैसला  समय  पर  अनावश्यक

 रूप  से  उसको  दूर  करनी  चाहिए  ।  अगर  उन  के  सामने  मसला  जाता  जितना  शीघ्र  हो  सके

 उसका  वह  फैसला  ताकि  सही  बातों  की  जानकारी  हो  सके  ।  तब  जाकर  उस  का  लाभ  उस

 समुदाय  को  हो  सकेगा  |

 सभापति  बोर्ड  के  गठन  में  भी  ठीक  से  व्यवस्था  होनी  चाहिएं  ।  als  के  सदस्य  ऐसे

 सदस्य  रखें  जिनका  दृष्टिकोण  सार्वजनिक  सेवा  करने  का  दृष्टिकोण

 विधियों  क  सम्पत्ति  की  रक्षा  करना  हो  और  उनको  लाभ  पहुं  चना  होना  चाहिए  |  अगर  यह

 कोण  नहीं  होगा  कौर  आप  ऐसे  लोगों  जो  लोग  आपको  एप्रोच  करते  बोड़  का  सदस्य  बना

 बिना  तो  ale  ठीक  प्रकार  से  काम  नहीं  कर  सकेगा  ।  वक्फ  बोर्डे  में  चरित्र  के

 लोग  रखें  जायें  और  लोगों  को  सेवा  करने  की  भावना  उसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  हो

 मैं  यह  कहना  चाहता  खास  तोर  कि  मुसलमानों  के  अन्दर  उसका  ठीक  से  इस्तेमाल

 होना  चाहिए  |

 वक्फ  की  प्रापर्टी  का  मतलब है  कि  उनके  लाभ  के  लिये  उसका  इस्तेमाल  हो ।  लेकिन  यह

 तभी  सम्भव  है  जब  कानन  का  ठीक  से  अमल  हो  ।  इसलिए  मेरा  इतना  हो  निवेदन  वरना

 इसमें  कमियां  बहुत  हैं  जिनकी  तरफ  में  इस.इस  समय  नहीं  जा  रहा  फिर  भी  आप  जो  कानून

 बना  रहे  वह  केवल  किताबों  में  ही  न  रह  उस  पर  ठीक  से  अमल  क्या  जाय

 तो  उसके  बहुत  लाभ  हो  सकते  हैं  ।

 माननीय  सभापति  वक्फ  के  बारे  मैं  जो  संशोधन थ्रो  हरिकेश  बहादुर

 fsaorH  आया  यह  इस  लायक  तो  नही ंहै  कि  इस  का  समन  किया  जाए  ।  मैं  ऐसा  इस

 लिए  कह  रहा  हूं  कि  हमरे  मुस्लिम  ने  जो  सर्व-सम्मत  सनेश्चन्ज  अमेण्डमेंट  के  लिए  दी

 माननीय  मंत्री  जी  ने  उनको  स्वीकार  नहीं  किया हैं  ।  मुस्लिम  सदस्यों  द्वारा  जो  सर्वे-सम्मत

 सुझाव  दिये  गये  यदि  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  शायद  यह  विधेयक  बहुत  ही

 उपयोगी  fag  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  इस  विधेयक  से  मुस्लिम  समुदाय  को
 भाकॉक्षाओं  की  पूति  नही ंहोने  वाली  है  ।
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 चूंकि  सरकार  इस  विशेषक  को  लाई  इत  लिए  विरोध  तो  नहीं  करना  चाटता  कम

 कम  से  कम  आप  एक  विधेयक  लाये  तो
 ले

 किन  इसमें  कमियाँ  बहुत  अधिक  जिन  पर  में

 थोड़ा  प्रकाश  डालना  चाहता हूं
 ।  मुझे  तो  ए  सा  लगता  है  कि  चुनाव  आ  रहे  इसलिए  मत

 दाताओं  को  गुमराह  करने  के  लिए  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ताकि  लोग  यह  समझें  कि  सरकार

 स  समुदाय  के  लिए  बहुत  कुछ  करना  चाहती  है  |  वास्तविकता  ag  है  कि  इसमें  इतनी  कमियाँ

 जिनकी  ओर  माननीय  सदस्यों  ने  मंत्री  जी  का  आकृष्ट  किया  है  और  जो  संशोधन  सदस्यों  ने

 सुझाये  यदि  आप  उन  पर  अमल  करेंगे  और  उनके  अनुरूप  परिवर्तन  लायेंगे  तब  इसका  कुछ

 मतलब  अन्यथा  यह  विधेयक  जो  एक्ट  का  रूप  लेने  जा  रहा  यह  इस  समुदाय  के

 लोगों  की  ऑकाक्षओं  की  पूर्ति  नहीं  करेगा  ।

 इस  विधेयक  में  बोझ  को  विशेष  रूप  से  कोई  अधिकार  नहीं  दिये  गये  कमिश्नर  जिसको

 बोड़  का  सैक्रटरी  बनाया  गया  सभो  अधिकार  उनके  पास  सेक्शन  21  जो  आप  जोड़े

 रहे  हैं  उसके  हिसाब  से  वक्फ  ats  यदि  को  इवेल्यूशन  यूने  निमसली  पास  भी  तो  भी  कमिश्नर

 चाहे  तो  उस  पर  रोक  लगा  सकता  उसके  इम्त्लीमेंटेशन  को  रोक  सकता  है  ।  इतना  अधिकार

 कमिश्नर  को  क्यों  दिया  गया है
 ?  बोड़  जो  फैसला  उसको  ओवर रूल  उसके  खिलाफ

 फैसला  करने  का  अधिकार  कमिश्नर  को  दिया  ज्ञाना  अलोकतांत्रिक  है  ।  वह  वक्फ  als  के  से

 सम्मत  निर्णय  के  खिलाफ  fara  कर  सकता  है  या  जो  रेजों शन  सबे-सम्मत  पास  हुआ  हो  उस

 के  कार्यान्वयन  को  रोक  सकता  z—

 दस  प्रकार  का  भिगोकर  कमिश्नर  को  दिए  जाने  का  क्या  मतलब  यह  अलोकतांत्रिक

 कदम  क्यों  उठाया  जा  रहा  है  ?  चूंकि  इस  समय  अलोकतान्न्रिक  कदम  उठाने  की  परम्परा  चल

 चल  पड़ी  इसलिए  शायद  भाप  ए  सा  कर
 रहे

 मैं  नहीं  समझता हूं  कि  इस  प्रकार  का

 प्रावधान  करके  आप  कोई  उचित  काम  कर  रहे  हैं  ।

 ath  की  काफी  सम्पत्ति  इस  समय  नाजायज  कब्जे  में  है  ।  दूसरी  जगह  की

 बात  छोड़  दिल्‍ली  के  अन्दर  वक्फ  प्रापर्टीज  पर  कब्जा  किया  हुआ  है  और  जो

 20-25  वर्षों  से  उसके  कंब्जे  में  है

 कम  से  कम  आप  यहीं  कर  दें  धक  से  तो  वक्फ  की  प्रापर्टी  खाली  करा  दें  ।

 जो  बर्नी  कमेटी  ने  रिपोर्ट  दी
 है  उसके  इम्प्लीमेंटेशन  के  लिए  आपने  किया  है  वह  विल्कुल

 नाकाफी  है  ।  आपको  इस  fem  में  आगे  बढ़  कर  कायंवाही  करनी  चाहिए
 ताकि

 के

 कब्जे  से  बकफ़  की  जायदाद  को  निकलवाया  जा  सके  |

 हमारे  माननीय  सदस्य  थ्री  काबुली  जी  ने  जो  कहा  मैं  भी  चाहता  at  कि  मैं  उस

 विषय  में  आपका  ध्यान  भारित  करूਂ  ।  आक्लोजिकल  डिपार्ट  मेंट  के  पास  जो  मस्जिदें  हैं  जिन

 आपने  राष्ट्रीय  महत्व  की  इमारतें  घोषित  किया  उन्हें  मोनुमेंट्स  के  रूप  में  ट्रीट  यह

 ठीक है  लेकिन  इसके  साथ  ही  उन्हें  पूजास्थल  के  रूप  दें  भी  स्वीकार  किया  arg  और  उस  समुदाय

 के  लोगों
 को  वहाँ  पर  gated  करने  की  इजाजत  दी  जाए  ।  यह  उस  समुदाय  की  भावना  का
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 सवाल  आर  इस  भावना  के  साथ  सरकार  को  तमाशा  नहीं  करना  चाहिए  |  मैं  सरकार  से  कहता

 चाहता  g  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाए  और  जनो  लोग  वहाँ  पर  जाकर  इवादत  करना

 चाहते  हैं  वे  वहां  पर  जाकर  इवादत  कर  स  कें  इस  बात  की  उनको  इजाजत  होनी  चाहिए  |

 अजित  कुमार  मेहता  :  सभापति  इस  विधेयक  का  समान  करने  की

 sor  थी  अगर  इसमें  त्रुटियां  न  होतीं  ।  जो  विधेयक  सरकार  की  तरफ  से  सदन  में

 लाया  जाता  है  उसका  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  द्वारा  अनुमोदन  किया  जाता  उसका  समान

 किया  जाता  है  ।  मैं  बड़  ध्यान  से  सत्तारूढ़  दल  के  सांसदों  के  सकें  और  उनकी  बाते  सुन  रहा  था
 ॥

 उन्होंने  इस  विधेयक  का  समधन  तो  किया  लेकिन  इसमें  उन्होंने  जो
 त्रुटियां  बताई  उनके  कारण

 मैं  इस  विधेयक  का  समधन  करने  की  बात  नहीं  सोच  सकता  |

 यह  विधेयक  किन  लोगों के  लिए  लाया  गया  है  ?
 यह  विधेयक  arn  ड  की

 सम्पत्ति  कीं  देखभाल  के  लिए  मसयतान  सम्प्रदाय  के  लिए  लाया  गया  है  ।  जब्र  मुसलमान  संसद

 ही  इस  fagan  को  काफी  नहीं  समझते  हैं  तो  किस  आधार  पर  इस  का  सेन  किया  यह

 मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हुं  ।

 सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  g  कि  हमारे  देश के  विभिन्‍न  राज्यों  में  जितनी  भी

 वक्फ  की  सम्पत्ति  है  न्या  उसका  लेखा--जोखा  हमारे  पास  इसका  विस्तृत  रूप  से  सर्वेक्षण

 कराया  जाना  चाहिए  और  जो  वक्फ  की  सम्पत्ति  है  उसकी  पहचान  की  जानी  चाहिए  कि  यह  वक्फ

 की  सम्पत्ति  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  और  इसको  और  भी  वहुत  से  लोगों  ने  कहा  हैं  ।

 पने  इस  विधेयक  में  कमिश्नर  को  असीमित  अधिकार  दे  दिये  हैं  ।  वह  वक्फ  as  के  किसी  भी

 प्रतिनिधि  के  फैसले  को  ओवर रूल  कर  सकता  है  और  अपनी  वात  चला  सकता  है  ।  आपने  कमिश्नर

 के  लिए  इस  विधेयक  की  इलाज  21  में  कहा  हैं

 21.0  जहाँ  वक्फ  आयुक्त  का  ag  विचार  है  कि  बोर्ड  द्वारा  पारित  कोई  आदेश  या

 विधि  के  अनुसार  पारित  नहीं  किया  गया

 इस  अधिनियम  द्वारा  या  इसके  अधीन  या  अपंग  किसी  अन्य  विधि  द्वारा  बोर्ड  को

 प्रदान  की  गई  शक्तियों  के  बाहर  हैं  या  उनका  जो  दैवयोग  या

 दि  कार्यान्वित  किया  जाता  हैं  a

 (i)  बीड  को  या  सम्बद्ध  वक्फ  को  या  साधारणतया  बेखौफ  को  वित्तीय  हानि  होने  को

 सम्भावना
 है Q;  at

 (li)  मानक  स्वाथ्य  सुरक्षा  को  खरा  पैदा  होने  की  संभावना  या

 (iti)  बलवा  या  शाँति  भंग  होने  की  सम्भावना  या
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 (iv)  बोर्ड  को  या  किसी  वक्फ  को  या  साधारणतया  appl  को  फायदाप्रद  नही  है

 आपने  इतने  सारे  अधिकार  दे  दिये  है  कि  इन  बातों  का
 फैसला  कमिश्नर  करेगा  |  मतलब

 यह  है  कि  वक्फ  बोड़े  में  जो  इतने  सदस्य  होंगे  बे  सब  विना  सोंचे  समझें  निर्णय  ले  लेंगे  ओर

 कमिश्नर  इन  सारी  चीजों  पर  सोच-ब्रीच  करे  अकेले  fora  ले  लेगी  ।  यह  क  संभव  हो

 सकेगा  ।  मैं  समझता  हु  कि  यह  सारा  अधिकार  इसलिए  गया है  कि  वक्फ  की  सम्पत्ति  पर

 सरकारी  अधिकार  हो  जाए  और  वह  अधिकार  feet  के  माध्यम  सरकारी  कर्मचारी  के

 माध्यम  से  हो  जाए  |

 इसीलिए  यह  तो  किसी  भी  तरह  से  इसमें  होना  नहीं  चाहिए  ।  सरकार  का  वक्फ  को

 संपत्ति  पर  किसी  भी  तरह  का  अधिकार  करने  का  विचार  नहीं  होना  चाहिए  |

 इसके  अलावा  यह  गया  है  fate  कन्ट्रोल  राज्य  का  ऐक्ट  इसलिए  रेट

 कंट्रोल  के  तहत  भाने  से  बचाने  लिए  राज्य  सरकार  को  ही  उपाय  करना  चाहिए

 +
 क्या  ऐसा  प्रावधान  इस  बिल  में  नहीं  डाला  जा  सकता  कि  इस  तरह  को  सम्पत्ति  पर

 राज्य  का  te  कन्ट्रोल  लाग  ही  न  हो  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  इस  तरह  सम्पत्ति  के  मेंटीनेंस

 के  रक्षा  के  लिए  और  इसको  ठीक  ढंग  से  चलाने  के  लिए  किराया  लिया  जाता  है  और  बहुत

 पुराने  पुराने  मकान  है  जिन  पर  बहुत  कम  किराया  लगाया  गया  है  ।  जबकि  बाजार

 दर  से  उसका  किराया  अधिक  होना  चाहिए  ।  मेंटीनेंस  कास्ट  बढ़  गई  है  इसलिए

 उस  रट  से  कोई  काम  नहीं  हो  पाता  है  ।  ऐसे  स्थिति  में  रंद  कन्ट्रोल  एक्ट  के  तहत  इस  सम्पत्ति

 को  लाया  आने  दिया  जाए  ताकि  होने  वाली  आमदनी  से  संपत्ति  को  sla  तरह  से  चलाया

 जां  सके  |

 इस  संपत्ति  को  लिमिटेड  एक्ट  से  निश्चित  रूप  से  बाहर  कर  चाहिए  ।  जब  भारत

 विभाजन  हुआ  तो  जो  संपत्ति  की  देखरेख  करने  वाले  जो  भारत  छोड़कर  दूसरी  जगह  चले

 चह  सम्पत्ति  वक्फ  की  ही  तो  जो  लिमिटेशन  एक्ट  इस  पर  लागू  हो  जाता  12  साल  की

 इन  बातों  से  वक्फ  को  संपत्ति  का  कोई  अधिक  लाभ  नहीं  हो  पाता  है  ।  हमको  वस्तुस्थिति

 को  बयान  में  रखना  चाहिए  इसलिए  सन  1947  के  बाद  से  ही  इसे  लिमिटेशन  एक्ट  से  बाहर  कर

 देना  चाहिए  |  ऐसा  मेरा
 विचार  यह  भी  देखें  कि  भूमि  हदबंदी  कानन  से  बचने  के  लिए  अगर

 कोई  वक्फ  कर  रहा  है  या  किया  गया  है  तो  उसको  जाना  चाहिए  ।  यह  भी  जाना

 चाहिए  कि  जिस  मूल  भावना  से  इसको  स्थापित  किया  गया  वह  पुरी  होनी  चाहिए  ।  अगर

 किसी  व्यक्ति  ने  भावना  से  वक्फ  किया  है  और  उसके  उत्तराधिकारी  उसका  पालन  नहें

 करते हैं  तो  मृतक  की  आत्मा  को  ठेस  लगती  इसलिए  इसका  सही  उपयोग  जाना

 चाहिए  |

 कमिश्नर  की  योग्यताओं  में  ag  भी  बताया  गया है  कि  कमिश्नर  मुसलमान  होना  चाहिए  ।

 मेरे  eater  से  इतना  ही  काफी  नहीं  है  क्या  ।  शिया  मुसलमान  सुननी  मुसलमान  की  जायदाद  को

 बिना  पक्षपातपूर्ण  दृष्टि  के  देख  सकेगा  ?  इसलिए  इसका  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  |

 इन  सवब  बातों  की  अर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता
 है

 ।  इतना  ही  कह  कर  मैं  अपनी  वात

 समाप्त  करता  हु
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 सभापति  महोदय  :  मैं  सदन  को  सूचना  देना  चाहता  हू  कि  हम  इसके  लिये  निर्धारित  समय

 से  अधिक  समय  पहले  ही  ले  चके  हैं  ।  हमने  सभी  मुद्दे  अच्छी  तरह  fast  करके  सुलझा

 लिये  है  क्या  आप  मुझे  माननीय  मंत्री  जी  से  जवाब  दिलवाने  की  इजाजत  देंगे  मैं  जानता  हूं  कि

 यहां  पर  बहुत  से  सदस्य  हैं  जो  बोलना  चाहते  हैं  जेसे  कि  प्रो०  सोज  न  अन्य  ।  मैं  नम्रतापूर्वक  सुझाव

 दूगा  कि
 अब  इसे  जल्दी

 समाप्त  करें  |  माननीय  मंत्री  जी  |

 श्री  जगन्नाथ  ata  बिधि  न्याय  और  कम्पनो  काय  मन्त्री  :  चेयरमैन  इस  बिल

 पर  जो  माननीय  सदस्य  बोलें  मैं  उन  सबका  धन्यवाद  करता  हू  ।  मैंने  ओपनिंग  स्पीच  में  बताया

 था  कि  इस  बिल  को  कमेटी  में  कई  वर्ष  लगे  हैं  और  वे  लगे  इसलिए  कि  जो  पहली  इन्क्वायरी
 कमेटी

 की  रिपोर्टे  आई  उस  रिपोर्ट  को  बहुत  सी  क्रमेटीज  ने  फिर  देखा  और  आपस  में  उनमें  मतभेद

 थे  |  कोशिश  at  गई  कि  कन् सेन्सस  हो  जाए  ।  लेकिन  उसमें  हम  कामयाब  नहीं  हो  पाए  ।  मुस्लिम

 एम०  पीज  को  कंसल्ट  करने  की  कोशिश  की  उनका  कं सेन्सस  हो  जाए  ।  वह  भी  नहीं  हुआ  ॥

 हम  इस  जुस्तजू
 में  लगे  रहे  कि  हम  ऐसा  बिल  लाए  कि  जिससे  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  तसल्ली

 हो  सके  alt  कं सेन्सस  भी  हो  सके  ।  आखिरी  जुस्तजू  यह  थी  कि  इस  faa  को  कैबिनेट  ने  फिर

 एक  सब--कमेटी  को  रेफर  किया  जिसमें  मिनिस्टरों  ही  नहों  बल्कि  दो  मेम्बर  पार्लियामेंट  भी  थे

 वहां  पर  बैठकर  जो  सुझाव  दिए  गए  उसमें  क  सेन्सस  हुआ  भोर  उसकी  बिना  पर  यह  बिलਂ  लाया

 गया  ।  तब  यह  बिल  राज्य  सभा  में  पास  होने  लगा  तो  तीसरी  स्टेज  पर  कुछ  सदस्यों  ने  फिर

 आपत्ति  उठाई  भर  कहा  कि  हमारी  तसल्ली  इससे  नहीं  होती  |  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा

 कि  मैंने  वहां  अ।श्वासन  दिया  था  कि  अप  लोग  मिलकर  जो  भी  अमेंडमेंट  मुझे  वह  मैं  सान

 ar  मैंने  जो
 आश्वासन  दिया  वह  ag  था  कि  लोक  सभा  में  जो  भमेंडमेंट  आप  सब  लोग

 कर  देगे  और  जो  सबको  एक्सप्टेनज  हो  कौर  गवर्नमेंट  को  अक्सेप्टेबल  तो  वे

 मेरे  पास  भेज  देना  ।  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  जो  कुछ  भाप  एग्री  क्योंकि  यह  आपस

 में  एग्री  करने  का  मामला  नहीं  यह  मामला  वक्फ  जायदाद  का  है  ।  गिरने  मेंट  की  मंशा

 fan  एक  है  कि  वक्फ  जायदादों  का  इस्तेमाल  उन  कामों  के  लिए  होना  चाहिए

 चेरीटेबल  att  पायस  है  ।  गवन  मेंट  की  यह  हर  मुमकिन  कोशिश  हैं  कि  उसके  मक़ासिद  पुरे  हो  ।

 कोई  लोग  अमर  मकासिद  पुरे  होने  की  राय  दें  तो  वह  हम  नहीं  मान गे  ।  राज्य  सभा  के  बाद  फिर

 कोशिश  जारी  रही  ।'  आपस  में  सहमति  नजर  नहीं  भा  रही  थी  इसलिए  ऐसा  लगा  कि  यह  बिल

 पास  नहीं  होगा  और  लोक  सभा  में  यह  बिल  नहीं  आ  सकेगा  ।  हमारे  मुस्लिम  एम०  पींज०  ने

 फिर  आपस  में  बैठकर  सलाह--मशविरा  किया  और  कहा  कि  जो  ज्यादा  जरूरी  हमें  डमेंटस  वह

 दे  दीजिए  ।  जो  तीन  अमेंटमेंटस  गुलशेर  साहब  ने  दी  वह  ग़ालिबन  मेंडिस  कं सेन्सस  की

 aysaeq  हैं  ।  गुलशेर  साहब  ने  पहले  ही  बता  दिया  हैं  कि  तीन  भमेंडमेंटस  हैं  ।

 4.00  कप

 एक  अर्मैडमैंट  तो  यह  है  कि  वक्फ  की  जायदादों  के  मुकदमें  दाथर  करने  के  लिए  कोई
 ro पीरियड  आफ  लिमिटेशन  नहीं  होना  चाहिए  ।  इस  थ  खुली  रिपोर्ट  यह  थी  कि  लिमिटेड  होना

 ही  नहीं  चाहिए  ।  गुलशेर  साहबं  ने  यह  भ्मैंडमैंट  दी  है  कि  शायद  इनको  मानने  में  कुछ  डीसी  Fez?
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 लेकिन  आप  तीस  साल  का  लिमिटेशन  कर  जिसको  हाउस  में  सतीश  साहब  ने  भी

 सपोट  क्या  जब  ये  अपनी  अमैंडमैंट  we  चू  कि  वेटी  रिजर्व  सतीश  जी  और  गुलशेर  जी

 ने  दी  इसलिए  उस  वक्‍त  मैं  उनको  सान  लू  गा
 ।

 दूसरी  बात  यह  कहीं  गई  कि  सेक्शन  6  में  एक  शब्द  लिखा  हुआ  हैं--हितबद्ध  ब्यक्ति

 तो  oda  इन्टर  स्पीड  के  मायने  सुप्रीम  कोर्ट  ने  अपने  एक  केस  में  यह  लिए  कि--बकफ़  में  इच्छुक

 वक्फ
 में  सम्पत्ति  में  नहींਂ  वहाँ  पर  प्रश्न  पैदा  हुआ

 अगर  एक  नोन-मुस्लिम

 हो  मगर का  प्रश्न  पैदा  हो  जए  att  मुस्लिम  चूकि  वक्फ  इंटरेस्ट  नही  तो  में

 प्रोपर्टी  में  हो  सकता  उसकी  प्रोटींस  हो  सकती  तो  उसको  हम  सैक्शन  6  के  ada  इन्टर्‌स्टिड

 में  नहीं  ला  सकते  ।  गुलशेर  साहब  ने  अपनी  अमैंडमैंट  में  यह  कहा  है  कि  जब  सर्वे  कमिश्नर  इस  पर

 लिस्ट  यदि  ag  किसी  नान  मुस्लिम  को  भी  नीटिस  दे  और  कहे  कि  मुझे  नजर  आता
 है

 कि  यह  प्रोपर्टी  वक्फ  की  यदि  उसको  कोई  एतराज  है  तो  वह  उसे  पेश  करे  ।  उसके  एतराज

 पेश  करने  के  उसके  एतराज  को  सुनने  के  वाद  यदि  वक्फ  कमिश्नर  यह  फैसला  कर  दे  किं

 प्रॉपटी  aah  की  है  तो  उस  आदमी  को  लिस्ट  के  खिलाफ  अदालत  में  जाने  का  अधिकार

 या  नहीं  अगर  है  तो  कितने  साल  में  हैं  ।  अब  यहां  प्रश्न  पैदा  होता  हैं  कि  हमारे  यहां

 टेशन  का  नोबेल  पीरियड  वह  6  साल  तक  हो  सकता  12  साल  तक  हो  सकता  है  ।  गुलशेर

 साहब  ने  कहा  कि  नहीं  यदि  उसको  सर्वे  कमिश्नर  साहब  ने  री जने बल  अपोच्यूनिटी

 दे  दी  है  ath  उसके  खिलाफ  फैसला  करके  लिस्ट  छप  गई  है  तो  उसको  बाकी  लोगों  की  तरह

 एक  साल  का  पीरियड  मिलना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उसको  रीजन वेल  अपौच्यूनिटी  मिलने

 के  नोटिस  हो  गया  इसलिए  यह  कहना  कि  ag  बिल्कुल  गाफिल  होकर  वह  ठीक

 नहीं  उसको  अपने  राइटर  का  फैसला  एक  साल  के  भीतर  अदालत  से  करवा  लेना  चाहिए  ॥

 इसलिए  मैं  गुलशेर  साहब  की  यह  अमेंड़ मेंट  भी  मान  लू
 जब  वे  अपनी  भमैंडमैंट  को  मूव

 करेंगे  ।

 उसके  बाद  आइवासन  ae  है  कि  थे  अमैंडमैंटस  वे  पर  कन् सन् सस

 उन  पर  मुझे  उन  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  क्यों  कि  अमैंडमैंटस  रीजनेबल  है  ओर

 उनसे  हमारे  मकसद  में  कोई  बाधा  नहीं  मलिक  उस  मकसद  को  हासिल  करने  में  सहायता

 मिलती  है  उसको  मानने  में  मुझे  कोई  ऐतराज  नहीं  होगा  |

 तोसरी  अमैंडमैंट  गुलशेर  साहब  ने  यह  दी  कि  पंजाब  हाई  कोटे  की
 फुल  बैंच  ने  एक  फैसला

 करके  इवेक्यूई  प्रॉपर्टी  एक्ट  को  लागू  किया  और  उससे  वहां  वक्फ  जितनी  प्रॉपर्टी  वह  सब

 कस्टोडियन  के  कब्जे  में  आ  ।  कस्टोडियन  ने  वह  प्रॉपर्टी  वक्फ  बोले  को  वापस  कर  दी  थी  ।

 वाद  में  बोड़  ने  कोई  दावा  किया  कौर  उस  बकते  पंजाब  हाई  कोटे  की  फुल  बैंच  ने  कहा  कि  हम  बो

 का  दावा  नहीं  कस्टोडियन  के  किसी  ट्रस्टी  को  दावा  दायर  करना  पड़ेगा  तो  वह  एक  ofa.

 कल  प्रोमो  शन  आ  जाता  है  |

 हमने  उस  के  खिलाफ  सुप्रीम  कोटे  में  अपील  भी  की  है  और  सुप्रीम  कोर  ने
 पंजाब  हाई

 कोर्ट  के  उस  जजमेंट  को  स्टे  भी  कर  दिया  लेकिन्  गुलशेर  साहब  की  भर्मैडमैंट  में  कहा  गया है
 कि  आप  ae  का  क्यों  इंतजार  करते  पहले  ही  इस  तरह  की  ayer  क्यों  मकर  दो  जाए  ।
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 ast
 क्यों  कि  बह  एक  आब्जेक्शन  इसलिए  जब  वे  अ  aq  a पमैंडमैंट  मैं  उसको

 मान  लू
 गा  ।  में  समझता  हूं  कि  उससे  वक्फ  की  जायदाद  वापस  लेने  में  बोड़े  को  सहूलियत  होगी

 और  वह  वेब  एक्ट  के  मकसद  को  पूरा  करने  में  मददगार  होगी  ।

 इसके  बाद  यहां  दो-तीन-चार  भीर  बातें  भी  कही  गई  मैं  अब  उनकी  तरफ  आता  हूं  ।

 एक  बात  ug  आई  कि  यह  बिल  सारे  मुसलमानों  को  राजी  नहीं  करता  ।  लेकिन  यह  तो  aletig7

 है  और  मैंने  पूरी  की  पूरी  कोशिश  कर  ली  हैं  और  मैं  यह  बात  बिना  किसी  कन्ट्राडिक्शन  के  कह

 सकता  हुं  कि  यह  बिल  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  राजी  करता  यदि  फिर  भी  कुछ  लोग  इससेਂ

 राजी  नहीं  होते  तो  इसके  लिए वे  कह  सकते  हैं  कि  कुछ  और  dat  इसमें  जोड़ी  जानी  चाहिए  |

 लेकिन  बिल  के  जो  प्रौवीजन्स  हमने  बनाये  हैं  उनका  मक्सद  वक्फ  जायदाद  को  बद-इन्तजामी  को

 रोकना  है  ।  मेन  जिस  पर  झगड़ा  था  कि  इन्क्वायरी  कमेटी  ने  यह  कहा  कि  तजुर्बे  के  QaT-

 बिक  वक्फ
 बोड़  को  इन्तजाम  देने  के  बाद  जायदादों  इन्तजाम  ठीक  नहीं  हो  रहा  और

 इसीलिए  इसका  इंतजाम  जैसे  हिन्दू  चेरिटेबल  ट्रस्ट  में  या
 दूसरे  ट्रस्ट  में  हमने  कमिश्नर  ‘Beg yez

 करके  किया  इसी  तरह  वक्फ  प्रोपर्टी  के  लिए  भी  एक  कमिश्नर  प्वाइन्ट  फिया  जाए  ।

 और  ag  कमिशनर  सरकार  के  अवसर  कंट्रोल  हैं और  अफ्ाउन्टेबिल  ag  इन्तजाम  ठीक

 करेगा  |  लेकिन  चु  कि  इसके  साथ  बोर्ड  को  भी  ऐशोसियेट  करना  है  उसको  चेयर  मैंन  बना  दी  जिये

 बोर्ड  को  इस  पर  बहुत  एतराज हैं  ।  इसलिये  इसने  दोनों  व्यूज  को  ऐकोबोडेट  करने  के  बाद  बो

 भी  बना  दिया  है  और  वक्फ  कमिश्नर  भी  बना  दिया  है  और  वक्फ  कमिश्नर  की  बजाय  चेयरमैन

 के  उसको  मेम्बर--सेक्स  टरी  बना  दिया  ।
 और  यह  कहना  कि  बोर्ड  को  विल्कुल  अख्तियारात  नहीं

 यह  गलत  है  ।  पॉलिसी  बोर्ड  ले  डाउनਂ  करेगा  और  चीफ  ऐग्जी  क्यू टिव  अब  दी  बोर्ड  कमिश्नर

 होगा  ।  जो  बड़े  रैक  का  यानि  सीनियर  एडमिनिस्ट्रेटिव  सर्विस  का  अफसर  होगा  या  हायर

 जुडिशल  सर्विस  का अफसर  होगा  जिसका  मतलब  है  डिस्ट्राय  जज  से  कम  नहीं  और

 उधर  कमिश्नर  की  हैसियत  से  कम  नहीं  होगा  ।  वहू  रिटायड  आदमी  नहीं  बल्कि  जो  काम  कर

 रहा  हैं  वहीं  कमिश्नर  होगा  lag  जो  रपेरेटस  हफ्ते  हैं  यह  जरूर  काम  होगा

 एक  एतराज  यह  है  कि  वक्फ  कमिश्नर  को  ag  भी  अधिकार  दे  दिया  कि  जव  ag  ale

 की  बात  न  माने  तो  बोड़े  के  रिजील्यूशर  को  सुपरहिट  कर  दे  ।  ऐसा  नहीं  है  ।  fas  अख्तियार

 यह  दिया  है  जसा  कि  सैक्शन  21  (st)  में हैं

 *
 जहां  वक्फ  आयुक्त  का  यह  बिचार  है  कि  बो  द्वारा  पारित  कोई  आदेश  या

 विधि  के  अनुसार  पारित  नहीं  किया  गया  या

 हम  अधिनियम  द्वारा  या  इसके  अधीन  अथवा  किसी  अन्य  विघि  दारा  Ag  को  प्रदान
 की  गईं  शक्तियों  के  बाहर  है  या  उनका  जो  दुरूपयोग  या

 यदि  कार्यान्वित  किया  जाता  है  तो

 (i)  को  सम्बद्ध  वक्फ  को  साधारणतया  बेखौफ  को  वित्तीय  हानि  होने  at

 सम्वत  या
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 (ii)  मानव  स्वास्थ्य  या  सुरक्षा  को  खतरा  पैदा  होने  की  सम्भावना  या

 (iti)  बलवा  या  शान्ति  भंग  होने  की  सम्भावना  या

 (iv)  बों
 को  या  किसी  वक्फ  को  या  साधारणतया  वाक्यों  को  फायदा प्रद  नहीं  है  |

 तो  वहू  ऐसे  निदेश  या  संकल्प  का  कार्यान्वित  किये  मामले  को  ऐसे  टिप्पण  के  साथ

 राज्य  सरकार  के  समक्ष  रख  सकेगा  जिसमें  वे  आक्षेप  बनाये गए  हैं  जो  कि  आदेश

 का  संकल्प  के  बारे  में  TAT  उस  पर  राज्य  सरकार  के  आदेश  अन्तिम  और  बीड़  तथा  वक्फ

 आयुक्त  पर  आबद्धकर  होगें  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  मुख्तियार  तो  देना  ही  चाहिये  ।  frat  भी  लोकल  अथारिटीज  हैं

 उसमें  भी  कमिशनर  और  डिप्टी  कमिश्नर  को  ag  aferart  है  कि  अगर  म्युनिसिपल  कमेटी  का

 रिज़व्ल्यूशन  टोटली  ate  दी  ला  है  तो  वह  सरकार  को  रिपोर्ट  करे  भर  उसका  डिवीजन

 फाइनल  होगा  |  यही  सिचुएशन  यहाँ  है  ।

 एक  एतराज  यहं  हैं  कि  जो  प्रोपर्टी  नान-मुस्लिम ने  वक्फ  कर  दी  आपने  यह  क्यों  डाल  दियां

 कि  उसके  मरने के  बाद  अगर  उसके  बारीसान  एतराज  करेंगे  तो  वक्फ  खत्म  हो  जाएगा  ।  तो  यहਂ

 प्रोविजन  मैंने  नहीं  वयस्कों  वक्फ  इनक्वायरी  कमेटी  को  डाला  हुआ  और  उसके  सब

 मेम्बरान  मुसलमान  और  बिना  वजह  नहीं  डाला  ।  मैंने  अभी  रिपोर्ट  मंगा  कर  देखी  जव  उसने

 प्रापर्टी  दे  दी  तो  उसके  वारि साम  को
 अधिकार  क्यों  हो  ?  तो  उसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  :

 ese  प्रश्न  पर  आगे  विचार  करने  पर  हमने  पाया  है  कि  शरीयत में  भी  Tz

 मुसलमानों  द्वारा  वक्फ  के  निर्माण  का  निषेध  नहीं  है  ।  हम  गर-मुसलमानों  द्वारा

 वक्फ  के  निर्माण के  व्यापक  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हम  न्यायमूर्ति

 मीर  अली  को  मोहमडन  कानून  संबंधी  किताब  से  उदाहरण  देकर  इस  प्रशन  को

 स्पष्ट  करना  आवश्यक  समझते  है

 तो  अमीर  अली  साहब  ने  काटकर  शरियत  कौर  रिक्रप्चसं  की  दोनों  तरह  से  उन्होंने  कहा

 मुस्लिम  भी  कर  सकता है  हिन्दू  के  परपज  के  लिये  और  हिन्दू  कर  सकता  है  नान-मुस्लिम  परपज

 के  लिये

 दोनों  मामलों  में  वक्फ  की  समाप्ति  के  पश्चात  उत्तराधिकारी  को  सहमति  से  ही

 समझते  प्रस्तुती  हो  सकेगाਂ

 और  काफो  लम्बा  डिस्कशन  है  मैं  इसे  पढ़ने  में  सदन  का  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  तो  यह

 उस  पर  बेस्ट  हमने  पास  से  नहीं  डाला  ।  मोर  जैसा  मैंने  कहा  '  वक्फ  इनक्वायरी  कमेटी  की

 सभी  सिफारिश  को  मान  कर  इसको  बनाया  भर  जो  नहीं  मानी  थी  वह  अपनी  मोमनीन

 स्पीच  में  वता  दिया  था  क्यों  नहीं  मान  सकते  ।  और  मैं  फिर  दोबारा  रिपीट  नहीं  करू गा

 मेरी  मजबूरी  थी  जिसकी  arg  से  मैं  नहीं  मान  सकी  वरना  मुझे  उसमें  कोई  एतराज  नहीं

 एक  एतराज  बर्नी  कमेंटी
 की

 रिपोर्ट  का  किया  गया  है  ।  आप  सब  लोगों को  पता  होना  चाहिये
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 ———  सटाणणणनत
 a
 IT

 कि
 बर्नी  कमेटी  की  रिपोर्ट

 हम
 जितनी  इम्प्लीमेंट  विना  तकलीफ  के  कर  हमने  कर  दी

 123  प्रापर्टी  दिल्‍ली  में  वापस  करने  के  आडर  कर  दिये  प्रापटींज  हमने  वक्फ  बोर्डों  को  दे

 दी  लोगों  को  एतराज है  कि  एक
 दावा

 करके  अदालत  से  स्टे  ले  ले  तो  मैं  भी  उसमें

 मजबूर  हूं  कौर  भाप  भीं  मजबूर  हैं  ।

 श्री  इब्राहीम
 सुलेमान

 सेठ
 :

 लीज  पर
 दिये

 गये  है  ।

 थ्रो  जगन्नाथ  कौशल  :  वहू  आपको  मालूम  हैं  कि  वरा पे नाम  बात  वरना  99  ईयर

 लीज  उसमें  कोई  HH  नहीं  पड़ता  है  |  a

 तो  ag  प्रापर्टी  हमने  दे  दी  मगर  एक  आदमी  का  करके  अदालत  से  स्टे  ल  लेता  है  तो

 उसका  इलाज  न  आपके  पांस  है  भौर  न  मेरे  पास  है  क्योंकि  अदालते  अपना  काम  करती  हैं  और  मैं

 भर  भाप  अपना  काम  करते  हैं  ।

 बाकी  मैं  समझता  था  कि  इस  बिल  को  पास  करने  के  बाद  बकरी  की  जायदादों  का

 जाम  पहले  से  बहुत  बेहतर  होगा  ।  मेरे  मन  में  कोई  इस  वारे  में  शक  नहों  है  ।  बाकी  बिल्कुल  ठीक

 हो  यह  तो  क्योकि  हयूमन  एजेन्सी  हर  उसके  लिये  मैं  एक  ही  बात
 कहूंगा

 कि

 लाज  हम  बातयेंगे  किन्तु  जिस  व्यक्ति  कौ  इन  कानूनों  को  लाग  करना  होता  वहू  बात

 महत्वपूर्ण  है  |

 अगर  प्रापर  आदमी  ate  में  जायेंगे  प्रापर  कमिश्नर  एप्वाइन्ट  होंगे  और  उनके  दिल  में

 जजबा  खौफे-खुदा  सदा  की  जायदाद  को  ठीक  इन्तजाम  करने  का  उनके  दिमाग  में

 डर  कौर  ख्याल है  तो  जरूर  फायदा  होगा  ।

 कमिश्नर  का  एक  फायदा  और  है  ।  वह  गर्वनमैंट  सर्वे  उसकी  जवाब  देही  होती  है  ।

 अगर  वहू  काम  नहीं  करता है  तो  उसको  हटाया  जा  सकता  लेकिन  पूरे
 के

 पुरे

 अखुतयारात  ats  और  कमिश्नर  को  मिलकर  दिये  गए  हैं  |

 उसमें  अब  4  मेम्बर  पार्लियामेंट  और  असेम्बली  के  होगे  ।  यहं  पता  नहीं  कि  किस  ने  कहाँ

 सें  एतराज  कर  दिया  कि  एक  लोक-सभा  कां  होगा  और  एक  मेम्बर  राज्य-सभा  का  होगा  यह

 तो  आपरडिपैंड  करता  है  कि  भाप  किसी  को  चुन  लें  ।  उस  राज्य  कें  मुस्लिम  सदस्यों  में  से  दो

 सदस्यों  को  चना  जा  सकता  है  ।

 मैं  निहायत  अदब  से  भज  करूगा  कि  इसमें  गवर्नमेंट  का  मंशा  बिल्कुल  नेक  है  ।  इसमें

 पोलिक्स  नहीं  मगर  पोलिक्स  है  तो  एक  at  है  कि  जो  जायदादें  अच्छे  काम  के  पायस

 ओर  रिलीजस  काम  के  लिए  ली  गई  वह  उस  काम  में  आयें  ।  अगर  वह  ठीक  काम  आने

 लग  जायें  तो  लाखों  रुपये  की  इनकम  हो  सकती  है  जिससे  नये  हस्पताल  खल  सकते  बेवाओं

 कै लिए  काम  करने  की  कोई  न  कोई  पोजीशन पैदा  हों  सकती  कमर्शियल  डेवलपमेंट  हो  सकती  है

 इसमें
 सारा  रूपया  काम  भा  सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  आपकी  मदद  की  हमें  जरूरत  ड

 प्रापर  आदमी  लगायें  और  बढ़ावा  दें  ।  इस  बारे  में  मेरे  मन  में  कोई  आउट  नवदीं  है  ।  यह  एक
 प्रगतिशील  कदम  और  यह  सट्टी  दिशा  में  एक  सही  कदम
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 मैं  इसलिए  दरख्वास्त  करू  गा  कि  इस  बिल  का  anda  feat  जाये  !

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 *'कि  वक्फ  1954,  में  और  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 सभापति  महो दर  :  अब  सदन  विधेयक  पर  विचार  करेगा  |

 खण्ड  2

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  2  में  कोई  भी  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  ।

 खण्ड  2  विधायक  का  अ  ग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 2  विधेयक  में  जोड़  दिया  wat

 खण्ड  3

 सभापति  महोदय  :  श्री  नूरुल  इस्लाम  ने  एक  संशोधन  दिया  है  परन्तु  वह  सदन  में

 स्थित  नहीं  हैं  ।  अब  मैं  खण्ड  3  से  5  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 गीकी  खण्ड  5  से  5  विधेयक  के  अ  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  3  से  5  विधायक में  जोड़  दिये  गये  ।

 सभापति  श्री  गुलशेर  अहमद  ने  तीन  संशोधन  दिये  है  ।

 ी  जगन्नाथ  कौशल
 :

 मैं  खण्ड  6  के  लिए  सभी  संशोधनों  को  स्वीकृत  करता  हूं  ।

 संशोधन  fra  गये  |

 पृष्ठ  4

 पंक्ति  15  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तः स्थापित  feat  जाय  :

 उपधारा  (1)  के  अस्त
 में  निम्नलिखित  स्पष्टीकरण  अन्त:स्थापित  किया

 शर्त  :---

 at  धारा  कौर  घारा  के  TAHA  इस  घारा  की  उपधारा
 (1)

 और  घारा  की  उपधारा  (1)  में  प्रयुक्त  sat  हितबद्ध  को  न्य क्ति वी  पद  के  वक्फ

 अधिनियम  1984 के
 प्रारम्भ  होने  के  पश्चात  धारा  5  की  उपधारा  (2)  के

 अंतगर्त

 प्रकाशित  हुई  वजीफों  की  सुची  में  वक्फ  सम्पत्ति  के  रूप  में
 निर्दिष्ट

 किसी  सम्पत्ति  की

 ऐसा  प्रत्येक  ब्यक्ति  आता  जो  यद्यपि  सम्बधित  aes  में  हितबद्ध  नहीं  परन्तु  ऐसी  सम्पत्ति  में

 हितबद्ध  है  और  जिसे  घारा  4  के  acta  होने  बाली  संगत  जाँच  के  दौरान  इस  बारे  में  दी  गई
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 सुचना  के
 are  उसे  अपने  मामले  की  परवा  करने

 के  लिए  समुचित  अवसर  दिया  गया  हैं

 4  पंक्ति  16,  —

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  18,

 के  स्थान  पर  पित  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  (sit  गुलशेर  अहम  :  प्रशन  यह  है

 खण्ड  6,  यथा  संशोधित  विधेयक  का  अग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  6,  यथा  संबोधित  विषयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  7  से  10  लिया  सें  जोड़  दिये  गये  ७

 खण्ड  11  विधायक  में  जोड़  दिया  गधा  |

 खण्ड  12  और  13  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ॥

 खण्ड  14  से  16  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  17  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  |

 खण्ड  15

 थी  बनात वाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  ह्

 पृष्ठ  18,--

 पंक्ति  21  से  28  का  लोप  किया  जाये  |  (14)

 पृष्ठ

 पंक्ति  26  का  लोप  फिया  जाये  |
 (15)

 पृष्ठ  18,  पंक्ति

 ह ० राज्य  सरकार  के  स्थान  पर
 प्रति  स्थापित

 {
 |  चग्प्व। जाह शासक  स्त  q  |  (16)

 पीठ  18,  afar

 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |
 (17)

 सभापति  महोदय  में  इस  समय  स्पष्ट  करना  चाहुंगा  कि  संसद  के  मुसलमान  सदस्य
 आपस  में  सहमत  हो  गये  हैं  और  लगभग  24  संशोधन  माननीय  न्हीं  जीਂ  को  सुझाये  हैं  ।

 उनमें  fae  दो  या  तीन  संशोधनों  को  a
 माननीय

 मन्त्री  जी  ने  स्वीकार  किया
 att  वे  संभी  श्री

 गुलशेर  अहमद  के  नाम से  हैं  ।.

 संसद  की  दीनों  सभाओं  के  मुसलमान  सदस्यों  की  इनमें  से
 कुछ  पर  सहमति  थी  ।  परन्तु

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  हैं  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  उनसे  सहमत  नद्दी  हुए  ।  हम  खण्ड  [8  पर
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 विचार  कर  रहे  हैं  यह  खण्ड  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  क्योंकि  इसके  द्वारा  चीफ  अधिनियम  मे  घारा

 ै  ।  इस  प्रस्तावित  नई  धारा  से  बोर्ड  बोर्डों  की  स्वायत्ता  और  प्राधिकार 21  जोड़ी  जाती है

 पर  घातक  प्रकार  किया  गया  इसके  द्वारा  बोड़ें  एक  सलाहकार  बोड़ें  मात्र  रह  जाएगा  |

 उसे  नल  एक  प्रदर्शन  की  वस्त  मात्र  बना  दि  याहै  क्योंकि  सरकार  द्वारा  नामित  को  afa-

 भावी  शक्तियाँ  प्रदान  को  गई  है  यदि  आयुक्त  प  सोचता  है  कि  बोर्ड  कोई  विशेष  संकल्प  कानून

 के  अनुसार  नहीं  है  अथवा  कानन  का  दुरूपयोग  है  अथवा  कानून  में  ज्यादती  की  गई  है  तबर  वह

 उसे  लागू  करने  से  इन्कार  कर  सकता  है  और  सरकार  के  समक्ष  रखे  सकता  दूसरें  शब्दों  में

 गायिका  न्यायाधीश  बन  जाएगा  ।  ae  निर्णय  लेगा  ।  देश  में  न्यायालय  हैं  ।  न्याय पा पिको  है  |

 परन्तु  आयुक्त  यह  निर्णय  लेगा  कि  यह  प्रस्ताव  कानन
 का  दुरूपयोग  प्रतीत  होता  है  या  इससे

 कानून  द्वारा  प्रदत्त  अधिकारों  का  उल्लंघन  होता  है  |  इसके  atfaheaa,  यदि  यहू॒ध्रायुक्त  विशेष

 यह  सोचता  है  कि  ats  द्वारा  पारित  संकल्प  अथवा  वक्फ  बोर्ड  द्वारा  दिये  गये  आदेश  से  शान्ति

 भग  होगी  अथवा  दंगे  होंगे  तो  वह  उस  संकल्प  विशेष  का  कार्यान्वयन  रोक  सकता  |  दसरे  शब्दों

 में  कहें  तो  वह  न्यायाधीश  के  साथ-साथ  एक  पुलिस  वाला  भी  होगा  ।  बोर्ड  पर  थोप  दिय  गए

 इस  सर्वोच्च  अधिकारी के  पास  एक  न्यायाधीश  एक  पुलिस  कर्मी  और  कार्यपालिका  तीनों  के  कार्य

 होंगे  ।  इसके  अतिरिक्त  यदि  इस  राज्य  सरकार  द्वारा  नाम-निर्देशित  यह  आयुक्त  सोचता  है  कि

 बोले  के  संकल्प  विशेष  से  वित्तीय  हानि  होगी  कौर  यदि  उसकी  अपनी  यह  तसल्ली  हो  जाती  है

 कि  इस  संकल्प  को  क्रियान्वित  करने  से  बोर्ड  को  कोई  लभ  नहीं  होगा  तो  वहू  इसके  क्रियान्वयन

 रोक  सकता  है  भोर  सरकार  के  समक्ष  रख  सकता  यदि  हमारी  सरकार  बहुत  अच्छी

 e—F  माननीय  मन्त्री  श्री  कौशल  का  नाम  नहीं  ले  रहा  हु--प्रत्येक  व्यक्ति  इतना  अच्छा  नहीं

 हो  सकता  जितने  वह  हैं--वे  हमारा  दृष्टिकोण  जान  सकते  हैं  ।  परन्तु  यदि  दुर्भाग्य  से  भारतीय

 जनता  पार्टी  की  सरकार  बन  जाती  है  तो  क्या  होगा  ईश्वर  wer  करे  ae  उन्हें

 इतना  प्रसन्न  होने  को  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  निकट  भविष्य  में  इसकी  कोई  आशा  नहीं  है  ।

 हमें  कानून  बनाते  समय  हमें  यह  सावधानी  रखनी  होती  है  कि  सरकार  अपने  नामित  व्यक्ति

 अर्थात  आयुक्त  के  माध्यम  से  वक्फ  बोर्ड  मे  इतना  हस्तक्षेप  न  करे  कि  बह  केवल  सजावट  को  वस्तु

 न  लगने  लगे  भर  उसके  सारे  अधिकार  प्रभावहीन  हो  जाए  |

 संसद  के  सभी  मुसलमान  सदस्य  कम  से  कम  एक  बात  पर  तो  सहमत  थे  आयुक्त  ऐसे

 मामलों  को  राज्य  के  पास  भेजने  की  बजाय  न्यायाधिकरण  के  पास  भेजें  ।  पर्त  सरकार  को  यह

 भी  स्वीकार  नही  है  ।  मैं  सरकार  आग्रह  करता  हं  कि  वह  इन  मुद्दों  पर  विचार  करे  |

 हम  निस्सन्देह  यह  चाहते  हैं  की  सम्पत्ति  की  की  जाए  |  हम  जानते  हैं  कि  उनका

 दुरुपयोग  कसे  होता  है  परन्तु  इसका  ag  अर्थ  नहीं  है  कि  भाप  इतने  व्यापक  परिवर्तन  कर  दें  कि

 सारे  अधिकार  नष्ट  हो  जाए  और  भविष्य  में  भी  जटिलताएं  उत्पन्न  होने  की  गुंजाइश  हो  ।  श्री

 मैं  सरकार  से  Ag  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  या  तो  इस  प्राधिकार  को  खतम  कर  दे  अथवा  वहू  इस

 संशोधन  को  स्वीकार  करे  कि  इन  परिस्थितियों  में  अयुक्त  मामले  को  राज्य  सरकार  के  पास

 भेजने  की  बजाए  न्यायाधिकरण  के  पास  भेज  सकता है  ।  एक  अन्य  निष्पक्ष  निकाय  इस  पर  विचार

 करे  और  fora  ले  ।  मुझे  आशा  हैं  कि  मेरे  प्रस्ताव  को  सरकार  और  सभा  का  आवश्यक

 मोहन  मिलेगा  ।
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 cas श्री  जगन्नाथ  कोपाल  मैं  TA  ही  सुपुष्ट  कर
 चुका

 मैं  इन  विचारों  को  स्वीकार  करने

 की  स्थिति  में  नहीं  हूं  1

 सभापति  महोदय  :  मैं  खण्ड  18  के  संशोधन  संख्या  14,  15,  16  और  17  को  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता हुं
 ।

 थो  थीं  एम०  बनात वाला  :  इन  सभी  को  एक  साथ  मत  रखिए  |  संशोधन  संख्या  को

 अलग  से  रखा  जाए  ।  संशोधन  संख्या  14,  16,  भर  17  को  भाप  एक  साथ  रख  सकते  इन्हें

 अलग-भाग  अस्वीकृत  होने  दीजिए  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  |  परन्तु  इसे  कार्यवाही  वृतान्त

 में  तो  भाने  दीजिए  ॥

 सभापति  महोवय  :  ठीक है
 |  मैं  संशोधन  संख्या  14,  16  भर  17  को  सभा  में  मतदान  के

 लिए  रखता  हु  ।

 संशोधन  संख्या  14,  16  फॉर  17  मतदान  के  लिए  रख  गए  कौर  श्रस्वोकृत  हुए

 सभापति  महोदय  :  मैं  संशोधन  संख्या  15  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हू  |

 संशोधन  संख्या  15  मतदान  के  लिए  रखा  गया  और  अस्वीकृत  हुआ

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  19  से  42  में  कोई  नहीं  है  मैं  खण्ड  18  से  42  सभा  में

 मतदान के  लिए  रखता  हु
 ।  प्रशन यह  हैं  :

 श्प्कि  खण्ड  15
 से  42  विधेयक

 का  अग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ 1

 खण्ड  18.0  से  42  तक  विधेयक में  जोड़ दिए  गए  |

 खण्ड  43

 सभापति  महोदय
 :  श्री  नूरुल  इस्लाम  tag  उपस्थित  नहीं हैं  ।  खण्ड  44  से  53  में  कोई

 संशोधन  नही ंहै
 ।  मैं  खण्ड  43  से  53  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हू  ।  प्रश्न  यह

 है

 शक्की  खण्ड  43  से  53
 विधेयक

 का अग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हता  |

 ‘tmeg  43  से  53  विधेयक  में  छोड़  दिए  गए  ज़

 aye  54

 सभापति  महोदय  :  श्री  नूरुल  इस्लाम  यहाँ  उपस्थित  नहीं  हैं  ।
 चूकि  खण्ड  55  से  57  में

 कोई  संशोधन  नहीं
 है

 इसलिए  मैं  खण्ड  54  से  57  संभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  g  ।  प्रदान  यह
 है

 ि

 54  से  57  विषयक  का  अ  ग  बने

 प्रस्ताव  स्रोत  ga
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 विधेयक a  me  काणा

 खण्ड  54  से  57  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 सभापति  महोदय  :  श्प़ी  Todt  इस्लाम  उपस्थित  नहीं  खण्ड  59  से  64  में  कोई

 धन  नहीं  हैं  ।  मैं  are  58  से  64  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हु  ।  प्रश्न  यह

 ‘fe  खण्ड  58  से  64  विधिक  का  अ  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हया

 खण्ड  58  से  64  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  |

 खण्ड  65

 सभापति  महोदय
 :  श्री  गुलशेर  अहमद  |  क्या  आप  अपना  संशोधन  रख  रहे  हैं  ?

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  52,

 शक्ति  25
 के  aaa  निम्नलिखित  स्थापित  किया  जायें :-

 वक्फ  को  “66  o  परिसीमा  1963  में  किसी  1963  FT  36

 सम्पत्तियों  के  बात  के  होते  हुए  किसी  वक्फ  में  समाविष्ट  स्थावर  सम्पत्ति

 प्रत्युद्धरप  के  लिए  का  कब्जा  लेने  के  लिए  या  ऐसी  सम्पत्ति  में  किसी  हित  को  लेने  के

 परिसीमा  at  लिए  कोई  बाद  चलाने  हेतू  परिसीमा  की  अवधि  30  वर्षों  की  होगी

 अवधि  30  ag  कौर  ऐसी  अवधि  उस  समय  से  प्रारम्भ  होगी  जब  परिवादी  का  कब्जा

 होगी  ॥  बादी  के  लिए  प्रतिकूल  हो  जाता

 निष्क्रिय  वक्फ  66  इस  के  उपबन्ध  निष्क्रिय  सम्पत्ति  प्रशासन  अधि

 सम्पत्तियों  के  नियम  1950  की  धारा  2  के  खण्ड  के  अर्थान्तगंत  किसी

 सम्बन्ध  में  निष्कक्रान्त  सम्पत्ति  उपरोक्त  भर्थान्तिगंत  सम्पत्ति  वे

 विशेष  अनुबन्ध  निष्क्रान्त  होने  से  ota  पहले  किसी  वक्फ  में  समाविष्ट  सम्पत्ति

 को  लागू  होंगे  और  देव  लागू  हुए  माने  जायेंगे  और  विशिष्ट

 रूप  से  ऐसी  सम्पत्ति  को  निष्क्रिय  सम्पत्ति  प्रशासन  अधिनियम

 1950  के  अधीन  अभिरक्षक  के  अनुदेशों  के  अनुसरण  में  वक्फ

 अधिनियम  1984  के  प्रारम्भ  होने  से  पूरे के

 किसी  ais  को  समझूँगी  चहु  दस्तावेजों

 के  अंतरण  दारा  हो  या  किसी  अन्य  रीति  से  हो  या

 सामान्य  रुप  से  हो  या  विनिर्दिष्ट  प्रयोजनो ंके  लिए  इस

 अधिनियम  के  किसी  अन्य  उपबंध  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी

 प्रभावी  होगी  att  संव  प्रभावी  हुई  मानी  मानो  कि

 ऐसी  सुपुर्दगी

 ऐसी  सुपुर्दगी  की  arte  से  उपरोक्त  अधिनियम  की  घारा  ॥  की  उपराध  (1)  के

 प्रयोजनों  के  लिए  उसी  रीति  से  और  उसी  तरह  से  जसे  कि  ऐसी  सम्पत्तिके  न्यासी

 में  प्रभावी  होती  ऐसे  बोड़  ऐसी  सम्पत्ति  निहित  होगीं  और

 ऐसे  बो  को  संबंधित  वक्फ  का  तव  तक  सीधा  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  के  लिए  प्राधिकृत

 जब  तक  वहू  आवश्यक  समझे  ad
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 :  सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  65  तथा  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  65  यथा  संशोधित  लिए यक  में  जोड़  दिया  गया  |

 सभापति  महोदय :
 खण्ड  66  से  68  तक  कोई  संशोधन  नहीं  है  !  इसलिए  मैं  उन्हें  मतदान  के

 लिए  एक  साथ  रखना  ॥

 सभा  पति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 खण्ड  66  से  68  तक  विधेयक  का अ  ग  बसे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हआ  |

 खण्ड  66  से  68  तक  विधेयक  में  जोड़  गय

 सभा  पति  महो क्य  :
 प्रश्न  यह

 कि  खण्ड  |  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नोम  विधेयक  अ  ग  सने  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  :  हुआ

 खण्ड  1,  अधिनियम  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये

 श्री  जगन्नाथ  कोपाल  :  महोदय  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 चिया  संबंधित  aq  में  पारित  किया  नए  |

 सभा  पति  महोदय  यहँ  है

 ग्रीक  विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाए  |

 14.9

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 कुटुम्ब  न्यायलय  विधेयक

 विधि  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विवाह  और  कौटुम्बिक  बातों  ने  संबधित  विवादों  में  सुलेह  कराने  और  उनका

 शीघ्र  निपटारों  सुनिश्ति  करने  को  दृष्टि से  कुट्म्ब-न्यायायय  स्थापित  करने  कि

 और  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा

 पर  विचार  किया  जाए
 म

 कुटुम्ब-न्यायालयों  हेतु  विधान  की  आवश्यकता  की  तात्कालिक  पृष्ठ  भूमि  यह

 है  कि  कुटुम्ब  की
 शी  घनता  से  निपटाने  के  विचार  जिसमें  सुलह  कराने  और  समाजिक

 रूप  से  भपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  करने  हेतु  अनेक  महिला  संघों  अनप  कल्याण  संगठनों  और

 तियों  की  और  से  निरन्तर  दबाव  था  ।  सभा
 ag  भली  भाँति  जानती  है  कि  सिविल

 न्यायालयों  का  बहुत  सा  समय  वे  छोटे-छोटे  कुटुम्ब  विवाद  ले  लेते  जिन्हें  अधिक  तत्परता  से
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 कम  समय  में  उन  कुटुम्ब  न्यायालयों  द्वारा  निपटाया  जा  सकता  है  जिनहें  प्रक्रिया  एवं  साक्ष्य  के

 कठोर  नियमों  से  वचते  गए

 पूर्णतया  नया  अपनाना  चाहिए  |  विधि  आयोग  ने  भी  अपने  59  में

 प्रतिवेदन  (1974)  में  बल  दिया  था  कि  कौटुम्बिक  विवादों  को  निपटाते  समय  न्यायालयों  को  सामान्य

 सिविल  कार्यवाहियों  में  अपनाए  जाने  बाले  दृष्टिकोण  से  मूल  भूत  रूप  से  fer  माग॑  अपनाना  चाहिए

 और  मुकदमें  को  सुनावाई  आरंभ  होने  से  पहले  इसे  समझौता  कराने  के  उचित  प्रयास  करने

 चाहिए  चु
 fa  यह  अनुभव  किया  था  कि  1976  में  संशोधित  की  गई  सिविल  प्रक्रिया  स  feat

 भीं  कुटुम्ब  से  सम्बद्ध  मामलों  की  ataarfgat  में  कोई  विशेष  परिवर्तन  नहीं  ला  सकी  ।

 विधान  का
 उद्देश्य

 कौट्म्विक  विवादों  के  शीघ्र  निपटान हेतु  एक  मौलिक  नवीन  पद्धति

 प्रदान  करना  है  ।

 संक्ष  प  में  विधेयक  के  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  निम्न  प्रकार  है

 राज्य  सरकारों  द्वारा  अम्न  न्यायालयों  की  स्थापना  की  व्यवस्था  करना  |

 दस  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  बाले  प्रत्येक  नगर  या  wea  में  कुशवाह  न्यायालय

 स्थापित  करना  राज्य  सरकारों  दायित्व  बनाना  |

 att  मैं  निविष्ट  के  अलावा  क्षेत्रों में  ऐसे  यालय  स्थापित  करने  का  राज्य

 सरकार  को  अधिकार  देना  ।

 कुटुम्ब  न्यायालयों  के  क्षे  त्र अधिकार  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  मामलों  में  एक  मात्र  रूप

 से  यह  उपबन्ध  करना  !

 (1)  वैवाहिक  सहायता  जिसमें  विवाह  की  मान्यता

 न्यायिक  पासंग  के  श्रचुसार  संम्बध  विच्छेद

 तलाक  दाम्पत्य  अधिकारों  को  प्रत्या स्थापना  अथवा  विवाह  की  sear  के  बारे  में

 घोषणा  अथवा  किसी  ब्यक्ति  की  वैवाहिक  प्रास्थिति  भी  सम्मिलत  है

 (2)  पति  पत्नी  या  उनमे ंसे
 किसी  की  भी  सम्पत्ति

 (3)  किसी  cafe  की  भौरसतता  के  बारे  में  घोषणा

 (4)  किसी  ब्यक्ति  संरक्षण  अथवा  तबलीगी  की  रक्षा

 (5)  भरण पोषण  तथा  दण्ड  प्रकिया  संहिता  के  अध्याय  9  के  अंतगर्त  कार्यवाही

 कुटुम्ब  न्यायालय  के  लिए  यह  अ्निवायं  व्यवस्था  करना  कि  वह  स्वेप्रथम  कि  किसी

 कुटुम्ब  विवाद  के  पक्षों  में  gat  अथवा  समझौता  करा  का  प्रयास  करेगा  इस  दौरान  प्रतिकूल

 कार्यवाही  नहीं  की  जाए  ।  और  प्रक्रिया  संबंधी  कठोर  नियम  लागू  नहीं  होंगे  ।
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 सुलह  अवस्था  के  दौरान  समाज  कल्याण  अभिकरणों  अधिवक्ताओं  आदि  के  सहयोग

 का  प्रावधान  करना  तथा  चिकित्सा  तथा  कल्याण  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  भी  उपलब्ध  करना

 यह  उपलब्ध  करना  कि  किसी  विवाद  कें  दोनों  पक्षों  को  अधिकार  स्वरूप  कुटुम्ब

 न्यायालय  के  समक्ष  वकीलों  का  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  करने  की  पात्रता  नहीं  होगी  ।  तथापि  न्यायालय

 न्याय  के  हित  में  ऐक  निस्पृह
 व्यक्ति  के  रूप  में  fate  विशेषज्ञ  की  सहायता  ले  सकता  है  |

 साक्षी  ओर  प्रक्रिया  नियमों  को  सरल  बनाना  जिससे  कि  कुटुम्ब  न्यायालय  किसी

 विवाद  को  प्रभावी  ढंग  से  निपटा  सके  |

 अपील  का  केवल  एक  अधिकार  जो  कि  उच्च  न्यायालय  के  पास  जा  सकता  को

 व्यवस्था  करना  ।

 मैंने  विधेयक  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  थोड़ा  सा  प्रकाश  डालने  प्रयास  किया

 है  ।  कुटुम्ब  न्यायालयों  की  विश्व  में  कोई  नई  बात  नहीं  हैं  और  एसे  बहुत  से  विकसित

 देश  यया  जापान  और  जहाँ  एकदम  भिन्न  वातावरण  में  कुटुम्ब  बित्रादों

 c  n Ss
 को  हल  करने  के  लिए  कुटुम्ब  न्यायालय  पहले  से  ही  जहाँ  पर  संबद्ध  पार्टियां  न्यायाधीश

 साथ  बैठती  जो  कि  सुलह कार  के  रूप  में  कायें  करता  है  और  सुलह  कराने  के  लिए  ईमानदारी

 से  प्रयास  करता  हैं  ।  यह  प्रक्रिया  लम्बी  और  बोझिल  न्यायालयी  प्रक्रियों
 से

 बचने  में  सहायक  होगी

 और  दुःखी  पार्टियों  को  सीधा  निःशुल्क  उपलब्ध  होगी  ।  प्रस्तावित  प्रणाली  से  एक  और

 भी  लाभ  मिलेगा  और  वह  यह  कि  सिविल  न्यायालयों  के  कार्यभार  में  cater  कमी  होगी  i

 मैं  सच्चे  मन  से  सभा  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  थोड़े  समय  में  और  कम  पेसे  से

 ठीक  लोगों  को  न्याय  दिलाने  हेतु  विधिक  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  के  लिए  जनता  और  सरकार

 की  भी  उत्सुकता  पर  विचार
 करे

 |  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  विधेयक  को  सभा  का  हार्दिक  और

 सबवे सम्मत  समान  मिलेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  हुमा  :

 विवाह  मौर  कोम्बी  बातों  से  संबंधित  विवादों  में  सुलह  कराने  और

 उसका  शिक्षा  निपटारा  करने  कीं  दृष्टि  से  कुटुम्व-त्यायालय  स्थापित  करने  का  और

 उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा

 पर  विचार  किया

 श्रीमती  सुशीला  गोपालान  बोल  सकती

 atta  सुशीला  गोपालन  :  शायद  कुतुब  न्यायालय  विधेयक  हमारे

 समक्ष  इसलिए  लाया  गया  है  क्योंकि  पिछले  कुछ  दिनों  से  बहुत  से  महिला  संगठन  महिलाओं  को

 संवैधानिक  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  आन्दोलन  चलाते  आ  रहे  केवल  इतना  ही  हमने
 तो  सरकार  से  दहेज  प्रतिषेध  अधिनियम  इसकी  कार्यान्वित  के  दौरान  प्राप्त  अनुभव  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  संशोधित  करने  की  माग  की  थी  ।  और  1961  के  दहेज  प्रतिषेध  अधिनियम  के
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 बुरों  पर  विचार  करने के  लिए  सरकार
 ने  एक  संयुक्त  प्रवर  समिति  नियुक्त  की थी

 इस  समिति  ने  प्रश्न  पर  बिस्तार  से  विचार  किया  और  दो  वर्ष  तक  aa  करने  के  बाद

 संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  संसद  के  समक्ष  ब्यापक  सिफारिशें  रखीं  ।  परन्तु  मुझे  बड़े  दुःख  के  साथ  यह

 कहना  पड़  रहा  है  कि  सरकार  ने  विधेयक  को  सदन  में  तब  पास  कराने  दिया  ।  जब  fags  सभा

 में  अनुपस्थित  था  ।  यह  तो  एक  सामाजिक  विधान  भौर  मैंने  जो  कुछ  समझा  हैं  वह  यह  है  कि

 जैसा  कि  मन्त्री  महोदय  ने  अभी  बताया  है  इसे  न  केवल  सभा  के  हार्दिक  समथेन  बल्कि  देश  भर  के

 समर्थन  से  पारित  किया  जाता है  ।  यदि  ऐसी  ही  भाषा  की  गई  है  तो  मैं  यह  समझने  में  असमथ

 हूं  कि सरकार  इसे  विपक्ष  की  अनुपस्थिति  में  क्यों  पारित  करना  चाहती  थी  .  हमारे  क्षेत्र  में  एक

 कहावत  है  कि  जब  घर  जलता  हैं  तो  पड़ोसी  केलों  को  काटता  इसी  तरह  हमारी  सरकार  ने

 भी  इस  विधान  को  पारित  करना  समझदारी  की  बात  समझा  जब  कि  इस  पर  पूर्ण  बहुत  होनी

 चाहिए  थी  भर  इसे  arya  राष्ट्र  के  हार्दिक  समधन  से  पारित  करके  लागू  किया  जाना  चाहिये

 सभापति  आप  तो  जानते  हैं  कि  जब  इस  सभा  में  इस  दहेज  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  किया  गया  था  तो  तभी  हम  महिला  सदस्यों  ने  इसका  fade  किया  था  ।  न  केवल

 बल्कि  देश  भर  के  सभी  महिला  संगठनों  ने  इसका  विरोध  किया  था  क्योंकि  यह  संयुक्त

 प्रवर  समिति  की  सिफारिशों  के  पुर्णतया  विपरीत  था  ।  मुख्य  भाग--दहेज  की  परिभाषा  से  आरंभ

 होता  था

 थी  जगन्नाथ  परन्तु  भव  हम  कुटुम्ब  न्यायालय  विधेयक  1984  पर  चर्चा  कर

 रहे  हैं
 ।  दहेज  विधेयक  तो  पहले  ही  पारित  किया  जा  चुका  है  ।

 गौतमी  सदी ला  गोपालन  :  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  कुटुम्ब  न्यायालयों  की  सिफारिश  की

 थी  |  दहेज  की  परिभाषा  से  आरंभ  समिति  ने  अधिनियम  की  कार्यान्बितों  के  लिए  भी  ठोस

 सुझाव  दिये  थे  ।  यह  एक  व्यापक  सुझाव  था  ।  हमने  aga  से  सुझाव  दिए  थे  ।  सरकार  ने  उसके

 बड़े  भाग  को  लिया  ही  नहीं  ।  मैं  नहीं  जानती  fe  ऐसा  करने  के  लिए  सरकार  केसे  प्रेरित

 हुई ।

 पुर:स्थापना  के  समाज  कल्याण  विभाग  ने  हमें  अर्थात  महिला  संगठन  को  बुलाया

 और  हमसे  अपनी  टिप्पणी  के  देने  के  कहा  ।  इसमें  ad  सहमति  थी  और  हमें  बताया  गया

 था  कि  कुछ  परिवर्तन  किए  परन्तु  उसके  उसी  पुराने  विधेयक  को  यहां  पेश  कर  दिया

 गया  था  ।  उसमें  कोई  संशोधन  नहीं  जिसका  अर्थ है  कि  सरकार  इस  बारे  में  काई  बहुत  गंभीर

 नहीं  है  क्योंकि
 चुनाव  निकट  है  वे  देश  को  यह  दिखाना  चाहते  है  कि  उन्होंने  दहेज

 प्रतिषेध  विधेयक  को  पारित  कर  दिया  है  ,  जिसकी  कि  इस  देश  में  वास्तव  में  यह  तो  आवश्यकता

 थी  गौर  वे  यही  सु पष् टीकरण  देंगे  ।  इसको  लागू  करने  की  कया  स्थिति  है  ?

 इस  विधेयक  को  लागू  करने  के  लिए  कुटुम्ब  न्यायालयों  की  आवश्यकता  थी  ।  हमले

 सिफारिश  की  है  कि  दहेज  प्रत्तिषेघ  afafaaa,  नारी  के  अंतगर्त  मामले  तथा  नारी  के  विरूद्ध
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 करता  सम्बन्धी  मामलों  के  विरुद्ध  निर्दयता  के  अधीन  आने  ने  मामलों  पर  भी  मुकदमे  चलान  के

 लिए  sera  शीघ्र  स्थापित  किए  जाएं  इनमें  से  अधिकाँश  मामले  पारिवारिक  सदस्यों

 को  लेकर  बनते  हैं  ।

 इन  सभी  मामलों  को  कुटुम्ब  न्यायालय  में  जा  सकता  है  ।  किन्तु  सरकार  ने  इनका

 कुटुम्ब  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  में  न  लेने  का  निर्णय  किया  है  क्योंकि  दहेज  क  कारण

 दहेज  के  कारण  मृत्यु  के  अनेक  कारण  होते  है  ।  हम  जानते  हैं  न्यायालयों  में  क्या  होता  है  ।

 gar  गोयल  के  मुकदमें  में  न्यायालय  का  रवैया  एवं  निर्णय  क्या  था  ?  भारतीय  समाज  में  पुराने

 विचारों  एवं  सामन्तवादी  दष्टिकोण  का  अभी  भी  बोलबाला  है  ।

 न्यायाधीश  भी  सामंतवादी  परिवारों  से  ही  होते  हूँ  ।  उनकी  भी  वहीं  विचारधारा  होती

 है  ।  उस  मुकदमें  में  न्यायाधीश  ने  ag  विचार  किया  था  कि  हमार ेदेश  में  बच्चे  के  बंदा  होने

 के  बाद  फ़र्ज  कीं  माँग  करना  एक  आम  प्रथा  आप  उसके  वारे  में  कयों  परेशान  हो

 यह  aga  ही  छोटी  बात  है  ।  यह  समाज  की  विचारधारा  न्याय।धीश  इस  कार  सोचते  हैं  इस

 प्रकार  के  हमारे  समाज  में  बोलबाला  है  ।

 हम  इस  प्रकार  के  विचारों  में  परिवर्तन  चाहते  हैं  ।  इस  नात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने

 सिफारिश  की  थी  कि  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिबन्ध  लगाया  महिला  संगठनों  को

 ससायता  देनी  चाहिए  ओर  इस  .  प्रकार  के  मुकदमें  की  सुनवाई  कुटुम्ब  न्यायालय  में
 '  होनी

 चाहिए  |

 ag  जब  कि  हम  कुटुम्ब  न्यायालय  विधेयक  पर  बिचार  कर  रहे  दहेज  सम्बन्धी  मुकदमों

 को  भी  इन  न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  में  लाया  जाना  चाहिए  ।  वरना  वीं  स्थिति  वही  रहेगी  |

 दहेज  के  कारण  केवल  शहरों  में  माँगे  नहीं  होती  ।  यह  ata  गांवों  में  भी  हो  रही  हैं  ।

 हमने  पश्चिम  बंगाल  और  तमिलनाडू  में  अभियान  आरम्भ  किया  art  ame,  और  तमिल

 नाडु  और  इन  सभी  क्षत्रों  में  हमने  बड़ा  भारी  अभियान  आरम्भ  किया  था  कौर  हमने  देखा है
 कि

 दहेज  की  समस्या  बड़ी  गम्भीर
 है  ।  महिलाओं  की  बुरी  तरह  सताता  जाता  है  ।  यदि  इस  अपराध

 सम्बन्धी  मामलों  को  कुटुम्ब  न्यायालयों  के  क्ष  साधिकार  में  नहीं  लाया  तव  उन्हें  उसी  पुराने

 न्यायालय  में  ले  जाना  -  होगा  ।

 इसका  ay  यह  हुआ  कि  आप  देश  की  ।  महिलाओं  की  वर्तमान  समस्या  का  समाधान

 नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वसी  पुराना  न्यायालय  रहेगा  ।  झर  आप  दहेज  निर्णय  अधिनियम  में  जो  अब

 संशोधन  लाये  उससे  कभी  सहायता  नहीं  मिलेगी  क्योंकि  दहेज  की  परिभाषा  में  भी

 के  बदले  में  के  स्थान  पर  आपने  के  सम्बन्ध  मेंਂ  कर  दिया  हैं  ।

 आपने  जो  भी  दंड  निर्धारित
 किया

 स्वयं  परिभाषा  में  दोष  के  वह  नहीं
 दिया  जा  सकेगा  ।  इसे  कुं दुम्ब  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  में  भी  लाया  जा  रहा  इस
 प्रकार  के  अपराधों  के  लिए  gat  प्रकार

 के
 न्यायालयों

 में  वहीं  परम्परागत  प्रक्रिया  अपनानी  पड़ेगी ।
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 ५०.
 सम्बन्ध  में  यह  मुख्य  बात  है  ।  हमारा  मत  यह  हैं  कि  इन  को  कुटुम्ब  न्यायालय

 के

 क्षे  साधिकार  मे  लाया  जाना  चाहिए  मौर  इसके  साथ  ही  महिलाओं  के  प्रति  अपराध  एवं  करता

 सम्बन्धी  मामले  भी  इन्हीं  न्यायालयों  के  अन्तगेंत  लाये  जाने  चाहिये  ।  इन्हें  इन  न्यायालयों  में

 क्षेत्राधिकार  में  लाया  जाना  चाहिए  ।

 जब  आप  खण्डवार  feat  तो  देखेंगे  कि  यह  व्यवस्था  है  कि  दस  लाख  से  अधिक

 अवादी  शहर  में  राज्य  सरकारों  को  कुटुम्ब  न्यायालय  की  स्थापना  के  लिये  कहा  गया है
 |

 ऐसे  कितने  शहर  होंगे  ?  मैं  जानता  हूं  कि  मेरे  राज्य  में  यह  लागू  नहीं  होगा  क्यों  कि  वहाँ  किसी

 भीं  शहर  में  दस  लाख  at  आवादी  नहीं  हैं  ।  उड़ीसा  में  यह  लागू  नहीं  होगा  ।  मैं  जानता  हू  कि

 अनेक  राज्यों  में  लाद  नहीं  हो  सकेगा  |

 इस  अधिनियम  को  लागू  करने  सम्बन्धी  समूचा  वित्तीय  व्यय  राज्य  सरकारों  को

 बहन  करना  होगा  |  अब  जानते  हैं  कि  राज्य  सरकारों  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  ।  ऐसा  जान
 बूझ

 कर  किया  जा  रहा है  ताकि  भाप  भविष्य  में  कह  सके  कि  राज्य  सरकार  ने  न्यायालय  का  गठन

 नहीं  किया  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  आपने  राज्य  सरकारों  जो  अनेक  विदेश  जारी  किये

 उनकीं  स्थिति  आप  जानते  ही  हैं  ।  मैंने  अपने  राज्य  के  से  निदेशों के  बारे  में  पूछा  है

 मैंने  उनसे  पुछ  कि  क्या  आपने  जिला  सलाहकार  समितियों  में  उनका  कार्यान्यिन  क्रिया  हैं  और  क्या

 आपने  महिला  संगठनों  को  इन  समितियों  में  सम्बद्ध  किया  है  ?
 gor

 कि  क्या  केन्द्र

 कार  ने
 कोई

 निदेश  जारी  किया  है  ।  मैंने  कहा  कि  मैं  उन्हें  निदेश  दगा  ।

 करो  मधु  दण्डवत  :  उन्हें  यह  कहना  चाहिए  था  कि  महिलाओं  को  केवल  कैम्प

 स्तर  पर  सम्बद्ध  करना  चाहिये  ।

 थ्री  चिंतो  सुगौली  गोपालन  :  1980  में  BTTy  निदेश  भेजे  ।  थे  ।  फिर  भी  राज्य  सके
 मन्त्री  को  दिदेशों  के  बारे  में  gar  नहीं  आप  ऐसी  राज्य  सरकारों  को  कुटुम्ब  न्यायालय

 पित्त  करने  का  दायित्व  सौंप  रहे  हैं  और  उन्हें  इसके  लिए  समूची  वित्त  व्यवस्था  करनी  होगी  यह

 वित्त  कहां  से  जायेगा  वे  कितने  न्यायालयों  की  स्थापना  सकेंगे  ?  आप  इसे  दायित्व  के  रूप  में

 ले  रहे  आपको  ही  यह  भार  बाहन  करना  होगा  ।
 वे  तो  वैसे  ही  घाटे  में  चल  रहे

 हैं
 केन्द्रीय  सरकार  उन्हे  धन  नहीं  दे  रही

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  वे  वित्त  आयोग  से  भी  फेंसा  ले  रहे  है  ।  उन्होंने  वित्त

 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को  पेसा  नही  दिया  है  ।

 श्रीमती  qatar  गोपालन  :  तब  राज्य  सरकारों  को  इन  कुटुम्ब  न्यायालयों  के  लिये  पता

 करों  में  मिलेगा  ?  वास्तव  में  यप  तो  चुनावी  कथकन्डे हैँ  ।  यदि  आप  इस  सम्बध  में  गम्भीर

 तो  भाप  इसके  लिये  पैसे  की  भी  व्यवस्था  करते  ।  आप  तो  क्षत्रों  के
 लिये  केवल  5

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  जहाँ  आप  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  करने  जा  रहे हूं
 ।  अन्य

 क्षेत्र  राज्य  सरकारों  के  लिए  छोड़  दिये  गए  हैं  ।  इसका  भेज  qe  है  कि  कुछ  नहीं  किया

 जाएगा  |
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 garg  न्यायालय  में  उल्लिखित  न्यायाधीश  की  स्थिति  wears  +]  न्यायाधीश  को  कुटुम्ब

 न्यायालय  में  कभी  प्रकार  के  अधिकार  प्राप्त  होते  हैं  ।  सभी  अधिकार  उसे  दे  दिये  गये  हैं  ।  उसे

 सहायता  देने  के  लिए  कौन  होगा
 ?  आपने  कहा  सरकर  समाज  कल्याण  एजेन्सियों  के

 न्यायालय  के  साथ  सहयोजित  कर  सकती  हैं  ।  कैसे  ?  जब  आप  कहते  हैं  कि  सहयोजित  कर  सकती

 हैं  तो  आपका  at  कया  है
 ?

 हमारे  मानस  में  कुछ  वाली  हैं  ।  किन्तु  आपने  हमारे  साथ  सभी  महिला

 संगठनों  के  साय  कभी  विचार-विमर्श  नहीं  किया  ॥

 हम  आपको  कुछ  सुझाव  दे  सकते  थे  ।  हम  इन  बातों  पर  उचित  ढंग  से  विचार  विस्

 कर  सकते  थे  ।  वे  इन  बातों  पर  विस्तार  gas  विचार  करने  के  लिए  किसी  समिति  का  गठन  कर

 सकते  थे  ।  अनेक  देशों  में  कुतुब  न्यायालय  बने  हुए  हैं  ।  उनसे  हम  उनके  अनुभवों  के  बारे  में  जान

 सकते  थे  कि  वहाँ  कुटुम्ब  न्यायालय  कसे  बनाये  जाते  हैं  ।  वे  अपनी  सभी  प्रकार  की  सूचना  उपलब्ध

 करा  सकते  थे  ताकि  हम  उस  सम्बध  में  एक  चर्चा  चलाते  |  उन्होंने  यह  सब  कुछ  नहीं

 किया  ॥

 हम  इस  सम्बन्ध  में  न  केवलਂ  एक  न्यायाधीश  चाहते हैं  अपितु  कुछ  विधिवत  भी  हो

 चाहिए  जो  समूचे  साक्ष्य  की  जांच  करें  और  उस  समस्या  को  समझें  कि  किन  परिस्थितियों  में  यह

 बाते  हुई  हैं  ।  मैंने  एक  संशोधन  दिया  है  कि  न्यायाधीशों  को  साध्य  में  तथा  उचित  निष्कर्ष

 लने
 सहायता  देने  के  लिए  कम  से  कम  सात  far fetaat  होने  चाहिए  जिनमें  विधि

 जिंक  कार्यकर्त्ता  हो  जिनमें  से  कम  से  कम  तीन  महिला  कार्यकर्ता  होने  चाहिए  ।  उनमें  से  आधी

 तो  महिलाएं  होनी  चाहिए  ।  वे  साक्ष्य  की  जांच  कर  न्यायालय  को  परामर्श  दें  और  इस  बातों  को

 घ्यान  में  रखते  हुए  न्यायाघीश  अपना  निर्णय  दे  सके  ।  किन्तु  इस  प्रकार  HY  कोई  बात  नहीं  की

 गई  है  ।  इसके  स्थान  पर  यहां  केवल  एक  न्यायाधीश  होगा  और  उसे-सभी  अधिकार  होंगे  ।  किन्तु

 साक्ष्य  के  सम्बन्ध  में  वह  केवल  साक्ष्य  के  सार  की  जांच  कर  सकता  है  पूर  साक्ष्य  की  नहीं  ।  वह

 साक्ष्य  उपयोगी  हो  सकेगा  ?

 इसके  अतिरिक्त  कानूनी  सहायता  नहीं  दी  गई  यह  कहां  गया  हैं  कि  यदि  न्यायालय

 चाहे  तो  वे  कानूनी  सहायता  दे  सकते  वरना  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  उपबन्ध  नही  किया

 गया है  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  भाप  अपना  भाषण  समाप्त  करने  का  प्रयास  करें  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :
 मैं  कुछ  और  समय  चाहती  हूं  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  हमें  दहेज  निषेध  विधायक  धर  बोलने  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  अब  भाप  हमें  और  समय  दीजिए  ।

 सभापति  महो दय  :  कृपया  अध्यक्ष पीठ  सेਂ  नाराज  मत  हों  ।

 थी  जगन्नाथ  कौशल  :  उन्हें  दहेज  निषेध  विधेयक  पर  बोलने  की  भानुमती  किसके  नहीं
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 दी  ?  इसके  लिए  तो  वे  स्वयं  ही  दोषी  आपने  सदन  का  बहिष्कार  किया  था  और  आप  दोष

 हम  पर  लगा  रहे  हैं  lag  तो  बड़े  कमाल  की  बात  है  ।

 शी  सोमनाथ  चार्जों  :  भाज  वे  अच्छा  भाषण  दे  सकते  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :
 वे  जितना  बोल  सकते हैं

 ।  किन्तु  वे
 हमें  दोप  नहीं  टे  सकते

 |

 इसके  लिये  उन्हें  स्वयं  को  दोष  देना  होगा  ।

 पी०  मघ  दंडवते
 :  कृपया  गड़बड़  मत  करें  ।  वरना  यहीं  पर  कुटुम्ब  न्यायालय  बनाना

 पड़गा

 सभापति  महोदय  :
 प्रो०  मधु  आपको  कुछ  देर  बैठना  होगा  ताकि  अध्यक्ष  पीठ  की

 सुरक्षा  हो  सके  ।

 प्रो ०  मधु  दंडवते  :  किन्तु  मैं  कुटुम्ब  न्यायालय  का  न्यायाधीश  नहीं  हूँ  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसे  एक  पारिवारिक  सदस्य  बने  रहने  दीजिए  |

 थी  नाकवाला  (Fate  आप  मिशेल  को  भेजकर  दहेज  निषेध

 विधेयक  वापस  मंगा  ले  ।

 रोकतीं  सुशीला  गोपालन :  कुटुम्ब  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  पास  समस्त  अधिकार
 हैं  ।

 उसे  यह  निर्णय  करना  होगा कि  कानूनी  सहायता  दी  जाए  अथवा  न  दी  जाए  |  मुफ्त  कानूनी
 यता  भनिवायं  रूप  से  देनी  चाहिए  ate  इसके  लिए  विधेयक  में  एक  अनि दा यं  उपबन्ध  किया  जाना

 चाहिए  ।  बरना  ऐसा  करना  कठिन  हो  जाएगा  ।  अनेक  बाते  हो  रही  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि

 लाओं  के  साथ  क्या  व्यवहार  हो  रहा  है  ।  मुफ्त  कानूनी  सहायता  बिल्कुल  आवश्यक  हैं  और
 इसे  अनुयायी  किया  जाना  चाहिए  |  इस  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  अदीबों  उपबन्ध  की

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  विधेयक  को  विचार  करने  के  लिए  प्रस्तुत  करते  हुए  माननीय  मन्त्री

 महोदय  ने  कहा  हैं  कि  कॉनन  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  बहु इसकी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु

 मुकदमों  को  निपटाने  के  लिए  भी  कोई  समय  सीमा  नहीं  रखी  गई  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  कोई

 उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  श्री  बनात वाला  ने  इस  आशय  का  एक  संशोधन  दिया  हैं  कि  मुकद में

 ह

 a को  एक  वर्ष  की  अवधि  के  अन्दर  निपटाया  जाना  चाहिए  |  मैं  कहती  हुं  कि  यह  म

 से  अघिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  महीने  की  अवधि  में  इसे  निपटाया  जाना  चाहिये

 इसके  उच्च  न्यायालय  में  अपील  करने  की  व्यवस्था  भी  कर  रहे  हैं  ।

 आजकल
 ,

 उच्च  न्यायालयों  में  अनेक  मुकदमें  लम्बित  पड़  भाप  उच्च  न्यायालयों  को

 इस  सम्बन्ध  में  अधिकार  क्यों  दे  रहे  कम  से  कम  अपील  सुनने  के  लिए  एक  पूरक
 एक  बनाया  जाना  चाहिए  ।  यह  काय  उच्च  न्यायालयों  के  जिम्मे  नहीं  लगाया  जाना  चाहिए  ।
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 दस  विधेयक  में  सुलह  पर  अधिक  जोर  दिया  gar  है  मैं  यह  नहीं  कहती  कि  सुलह  नहीं

 होनी  चाहिए  |  किन्तु  इसे  अनुचित  महत्व  दिया  गया  है  ।  विलेन  समाज  में  सलह  सदा  संभव  नहीं

 होती  |  किन्तु  आपकी  अपनी  सोच  यह  हैं  :

 sie re carat  के  विषय
 में

 निर्णय  करते  ag  सुनिश्चत
 करने  का  हर  संभव

 sae  किया  चाहिए  अथवा  किया  जाएगा  कि  विवाह  बंधन  at  सुरक्षा

 करने  एवं  उसे  बनाये  रखने  की  आवश्यकता  के  एवं  बच्चों  के  कल्याण  की  प्रति

 वचन  एवं  सुलह  तथा  परामशं  द्वारा  विवाद  तय  करने  के  aay  ओर

 विशेषता  से  ate  व्यक्ति  ही  चुने  जाए  ही

 मैं  यह  नहों  समझ  सकती  फि  की  संस्था  की  सुरक्षा  एवं  बच्चों  के  कल्याण  को

 प्रोत्साहन  देने  से  आपका  क्या  अभिप्राय  यह  बड़ी  अस्थिर  दाब्दाबली  है  क्योंकि  आप  ट्रेवल

 सुलह  पर  जोर  दे  रही  है  ।  बेईमान  परिस्थितियों  में  अपनी  बेटियों  को  aa  भी

 उनके  पति ग्रह  में  भेज  देत ेहै
 जब  वहां  ससुराल  में  झगड़  की  स्थिति  होती है

 और
 उनकी  बेटियों

 उस  घर  में  रहना  कठिन  पाती  है

 श्रीमती  सुनील  गोपलन  :  अगर  अपन  माँ-बाप  के  घर  भा  जाती  है  और

 उन्हें  कहती  कि  ऊपर  पत्तियों  के  साथ  रहना  उनके  लिए  काफी  मुश्किल  हैं  त
 मां--बाप  कहते  है

 तुम्हें  जाना  और  वहां  रहना  होगा  की  प्रथा  में  मां--बाप  का  ag  waar  होता  है  1

 जो  न्यायाधीश  फैसला  देते  हैं  उनका  भी  यही  रवैया  रहता  है  1

 समझौता  अच्छी
 बात  है  ।  अपको  हसा  अवध्य  करना  चाहिए  1  इसके  साथ  हो  पृथक

 रहने  की  भी  होती  हैं  ।  इसका  प्रावधान  होना  चाहिए  इसके  लिए  अवस्य  उपबन्ध

 होना  चाहिए  1  जिन  लड़कियों  को  जबरदस्ती  अपन  ससुराल  भेज  दिया  जाता  उनकी  ससुराल
 में  कुछ  दिनों  बाद  हत्या  कर  दी  जाती  देश  में  आये  दिन  यही  ही  रहता  है  ।  यह  वहुत

 are  प्रवृत्ति  है  |

 इस  विधेयक  पर  और  चर्चा  होनी  चाहिएं  |  अगर  सम्भव  तो  za  जनता  कीं  राय

 जानने  के  लिए  मेला  जाना  कुटुम्ब  के  में  और  विषय  भी  शामिल

 किये  जाने  चाहिए  ।  अन्यथा  यह  ह
 विधेयक

 ज्यादा  सहायक  नहीं  वास्तव  में  यह  महिलाओं  के

 हितों
 के  विरुद्ध  जायेगा  |

 धन्यवाद  |

 प्रो०  frat  कुमारी  झा पता वत  माननीय  सभा  पति  सदन  में
 वस्तुत

 कुटुम्ब  न्यायालय  विधेयक  मैं  स्वागत  करती  हु  क्यों  कि  एक  ad  तक  प्रतीक्षा  के  ब।द

 यह  बिल  राज  भाया  है  ।  मैं  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  जी  को  इसके  लिए  धन्यवाद
 देना  चालू  गी

 कि  हमारे  देश  में  कई  महिला  संस्थाओं  और  संगठनों  की  भीर  से  यह  मांग  कीं  जा  रही  यी  और
 आपने  उनकी  माँग  पर  घ्यान  दिया  |

 1974  में  ला  कमीशन ने
 भी  ऐसी  सिफारिश  थी  और  उसी  के  आधार  पर  आपने
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 ——

 सिविल  प्रोसीजर  कांड  में  जो  संशीधन  किया  ag  इस  कार्य  को  सिद्ध  नहीं  करता  था  मैं  सोचती

 हु  भज  सामान्य  अदालतों  के  पास  दीवानी  भर  फौजदारी  के  मुकदमे  इतने  होते  हैं  कि

 वारिक  मामलों  के  लिए  उनके  पास  समय  नहीं  होता  है  ।  परिवार  तथा  विवाह  सामाजिक  संस्थायें

 जीवन  में  age  ही  महत्वपूर्ण  हैं  और  यदि  पारिवारिक  और  बं वाहिक  परिस्थितियों  में  न्याय

 की  आवश्यकता  होती  हैं  तो  न्याय  की  लम्बे  समय  तक  प्रतीक्षा  ठीक  नहीं  होती  ।

 उससे  मानव  जीवन  की  संध्याकाल  भा  जाती  है  और  मामलेਂ  नहीं  निपट  पाते हैं  ।  यह  जो

 बिल  भाप  ary  हैं  निश्चित  तौर  पर  ऐसी  परेशानियां  को  दूर  और  जो  आपने  कदम  उठाया

 है  उपयुक्त  समय  पर  उठाया  है  ।

 विवाह  और  परिवार  की  जो  संस्थायें  हैं  वह  पुरुष  और  स्त्री  दोनों  के  ही  जीवन

 में  संबधित  होती  है  और  उनमें  यदि  विघटन  हो  जाता है
 तो  सारे  के  सारे  समाज  की  नींव  चू  कि

 परिवार  यदि  उनमें  विघटन  की  परिस्थितियाँ  होती  हैं  तो  स।र  के  सार  समाज  को  खोखला
 ्

 कर  सकती  @  ।

 इस  प्रकार  के  पारिवारिक  मामले  को  निपटाने  के  लिए  केवल  फैमिली कोट  होते  ही  पहली

 बर  स्थापित  नहीं  fay  गये  हैं  अन्य  देशों  में  भी  जसे  आस्ट्रेलिया  में  भी  इस

 प्रकार  के  फैमिली  alee  हैं  और  मैं  समझती  हु  हमारी  जो  पारिवारिक  समस्यायें  हूँ  उनके  बारे

 में  यह  कोर्स  उचित  न्याय
 दे  सकेंगे  ।  विवाह  कौर  परिवार  सम्बन्धी  जो  परेशानियाँ  हैं  जमे

 जुडिशियल  सेपरेशन  उसके  अतिरिकत  प्रोटींस  के  अधिकार  के  बार  में  परिणीता  स्त्रियों

 की  सम्पत्ति  में  अधिकार  किस  तरह  से  दिलाया  जाय  और  बच्चों  के  भरन  पोते  के  लिए  किस

 प्रकार  व्यवस्था  की  जाय  यह  सारी  व्यवस्था यें  इसके  अन्दर  भर  सम्भव  है  इन  समस्याओं

 का  समाधान  शी  पता  से  किंया  जा  सकेगा  ।

 तुरन्त  आपने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  10  लाख  की  जनसंख्या  है  वहीं  यह  करो  स्थापित

 किये  जायेंगे  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  पारिवारिक  समस्यायें  केवल  10  लाख  वाली  आबादी  में  ही

 कपों  होगी  ?  are  स्थानों  पर  भी  हो  सकती  पीडित  ब्यक्ति  छोटे  स्थान  पर  भी  हो  सकता  है

 यह  aga  राज्य  सरकारों  पर  छोड़ा  है  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  इस  प्रकार  से  प्रावधान  नहीं  कर

 पायेंगी  ।

 इसीलिए  मेरा  अनुरोध है
 कि  कोटेंस  सभी  डिवीजनल  हूँडक्वाटेस  पर  स्थापित  किये  जाने

 चाहिए  और  साथ  ही  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वाटंस  में  साथ-समय  पर  अपनी  अदालते  बनाये  और  वहां  पर

 ara  रहें  ।  अर्थात  मोबाइल  कोर्ट  होने  चाहिए  ताकि  गरीब  आदमी  जो  पैसे  को  कमी  की  विजय  से

 डिवीजनल  हैडक्वार्टर पर  नहीं  जा  सकता  इसलिये  वह  हैडक्वाटर  में  को  फीस  लगेगे

 तो  उसको  आसानी  से  सही  न्याय  मिल  सकेगा  और  यह  कोट  उनकी
 परेशानी  दूर  कर  सकेंगे  ।

 न्यायाधीशों  के  बार  में  जो  व्यवस्था  आपने  की  है  उसमें  7  साल  का  स्पा यालय  का  अनुभव

 afqart  रखा  गया  है  ।  मेंरा  कहना  है
 कि  पारिवारिक  मामले  बड़े  सैसिटिव  होते  हैं  ओर  इनमें

 केवल  7  साल  का  अनुभव  पर्याप्त  नहीं  है  ।  7  साल  मिनियम  की  जगह  10  साल  कर  दिया  जाना
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 चाहिए  और  साथ  ही  जो  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  करेंगे  उनमें  स्त्री  न्यायाधीश  का  होना  भी  अति

 ग्रानश्यक  है  ,  क्योंकि  परिवार  केवल  पुरुष  से  ही  नहीं  बनता  बल्कि  दोनों  ही  उसमें  होते हैं
 ।

 तो  इस  प्रकार  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  दोनों  तरह  की  व्यवस्था  करेंगे  तो  ठीक  होगा  ॥

 भारतीय  विधि  व्यवस्था  में  प्रथम  बार  मापने  समाजसेवी  संस्थाओं  के  सहयोग  की  वात

 कही

 आपका  यह  कदम  बहुत  ही  सराहनीय  इस  प्रकार  से  श्राप  उन  संस्थाओं  के  माध्यम
 से

 भी  सही  जानकारों  प्राप्त  कर  पायेंगे  |

 परामशंदात्रीं  सेवा  के  बारे  में  इस  दिल  में  आपने  फेमिली  उल्लेख  नहीं  किया  आप

 परम  किससे  लेंगे  ?  मनोवैज्ञानिक  कोन  इसके  बारे  में  विल  मौन  एक  प्रश्न

 चिन्ह  हमारे  सामने  है  ।  इसलिये  फैमिली  कोट  क्लिनिक  बनाये  जाने  चाहे  सरका री  क्षेत्र

 में  हों  या  प्राइवेट  सेक्टर  मैं  हों  ।  इस  प्रकार  के  क्लिनिक  और  कई  देशों  में  हैं  जो  कि  पारिवारिक

 समस्याओं  के  बारे  में  न्यायालय  में  जाने  से  पहले  मनोविश्लेषण  ओर  चिकित्सा  के  आधार  पर  उन्हें

 सुलझाने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  इसलिये  चाहे  इस  कोट  से  ही  संबंधित  परन्तु  हमें  फैमिली

 कोट  क्लिनिक्स  बनाने  होंगे  ।

 जसे  मेरे  ga  वक्ता  ने  कहां  कि  जो  लड़कियां  अपने  पति  के  पास  नहीं  रहना  उनको

 माता-पिता  प्रेशराइज  करेंगे  या  वे  कोट  के  द्वारा  प्रश राइज  होंगी  ।  इसलिये  फैमिली  कोट  क्लिनिक

 की  बहुत  आवश्यकता  इस  झोर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  |

 पारिवारिक  मामले  बड़े  ही  बची  और  इमोशनल  होते  इसलिये  इन-कैमरा  ट्रायल  जा

 आपने  रखा  इसका  मैं  स्वागत  करती  परन्तु  इसमें  रेप  और  किडनैपिंग  के  केसेज  भी  शामिल

 किये  जाने  उनका  ट्रायल  भी  इन्हीं  कोट  में  इन-कैमरा  होना  चाहिए  यह  बात  इस  विल

 में  उल्लिखित  नहीं  इसलिये  इस  पर  ध्यान
 दिया

 जाना  चाहिये  |

 श्री  ate  अग्रवाल  :  इससे  यह  विधेयक  कमजोर  पड़  जायेगा  qe  विधेयक

 पारिवारिक  मामलों  को  निपटाने  के  लिये  लाया  गया  है  ॥

 Mo  निर्मला कुमारी  शक्तावत  :  चू  कि  सामान्य  कोटे  में  हम  इन-कैमरा  टायल  नहीं  कर

 इसलिये  फ़ैमिली  कोर्ट  में  हम  इन-कैमरा  द्वारा  कर  सकेंगे  ।  यह  मेरा  व्यक्तिगत  सुझाव

 है

 कई  परिवार  ऐसे  होते  हैं  जहां  एक  व्यक्ति  एक  शादी  के  बाद  दुसरी  शादी  करना  चाहता
 खासतौर  से  पुरुष  इस  प्रकार  का  व्यवहार  करते  हैं  ।  इसीलिए  इसी  कोट  के  माध्यम  से  हमें

 स्थित  आदेश  देने  का  भी  अधिकार  देना  चाहिए  ताकि  इस  तरह  के  गर-कानूनी  विवाह  को  रोका

 जा  सके  ।  वाल  विवाह  और  सेकेंड  मैंरिज  को  भी  इसी  परिधि  में  ले  लेना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  ट््न्द्ि  विवाह  अधिनियम  की  घारा  18  को  भी  हमें  इन्हीं  फेमिली  aid  में  सौंप
 देना  चाहिये  ।
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 वकीलों  के  बारे  में  जो  व्यवस्था  आपने  की  बहुत  सराहनीय  है  |  बोलों को  आपने  इस

 रियल  से  दूर  रखने  की  कोशिश  की  है  ।  वकीलों  का  पेशा  ऐसा  है  कि  दुसरों  के  जीवन  को  जलाकर

 अपनी  रोटी  बनाते  हैं  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  बकील  तो  हमारे  मंत्री  महोदय  भी  रहे  यद  एक  उत्तम

 व्यवसाय  है  |

 सभापति  महोदय :  यह  एक  उत्तम  व्यवसाय  हैं  |

 थ्रो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  ये  शब्द  एक्स पंज  कर  देने  चाहिए  |

 थ्री  गिरधारीलाल  व्यास  :  ये  एक्स पंज  कर  देने  जाहिए  ।

 प्रो ०  नि्मेलाकुमारी  शक्तावत  :  फेमिली  कोट  से  अगर  इन्हें  दूर  रखेंगे  तो  ज्यादा  अच्छा

 होगा  |

 आपने  इसमें  कोई  सीमा  नहीं  किसी  प्रकार  का  टाइम  आपने  फिक्स  नहीं  किया  है

 कि
 मामला  कितने  दिन  में  सुलझ  जायेगा

 |  अगर  ये  कोर्ट  भी  लम्बा  समय  10-12  साल  का  लेंगी

 तो  फिर  सामान्य  ate  att  फैमिली  कोटे  मैं  अन्तर  कया  रहेगा  ॥

 इस  बिल  में  समय  की  सीमा  निश्चित  करनी  चाहिए  कि  अपील  को  निपटाने  का  समय

 महीने  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  इसी  तरह  किसी  मामले  का  facia  दो  वर्ष  के  अन्दर  हो  जाना

 चाहिए  ।  अगर  ऐसा  नहीं  तो  न्याय  का  इन्तजार  करते  करते  व्यक्ति  के  जीवन  का

 काल  भ  जाएगा  और  उसके  जीवन  का  स्वर्णिम  काल  कोटे  के  दरवाजे  खटखटाते  हुए  बीत

 जाएगा  |  इस  बिल  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  तीस  दिन  के  अन्दर  अपोल  की  जा  सकतीं  यह

 बड़ा  सराहनीय  प्रावधान  क्योंकि  अगर  एक  जगह  गलती  हो  तो  दूसरी  जगह  उसको  सुधारा

 जा  सकता  है  ॥

 भले  ही  यह  बिल  देर  सें  लाया  गया  परन्तु  फिर  भी  यह  बहुत  सराहनीय  है  ।  इसके  लिए

 हम  सब  महिला  प्रतिनिधि  और  बाहर  का  महिला  समाज  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देते  हैं  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते
 :

 सभापति  यह  जो  बिल  सदन  में

 लाया  गया  उसको  देखकर  हम  हस  या  यह  समझ  में  नहीं  आता  ।  हम  लोग  फैमिली  कोर्स

 बिल  का  बहुत  दिनों  से  इन्तजार  कर  रहे  थे  ।  मैंने  मंत्री  महोदय  से  बहुत  बार  मिलकर  कहा  कि

 उन्हें  यह  बिल  जल्दी  लाना  चाहिए  ।  मैं  सोचती  थी  कि  मंत्री  महोदय  इस  बिल  के  लिए  सिलेक्ट

 कमेटी  बानाए  जिसमें  हमारे  और  विभिन्‍न  आगंनाइजेशन्ज  के  विचार  प्राप्त  किए  जाए गे  ।

 लेकिन  जिस  तरह  हमारे  बहुत  शोर  मचाने  पर  सेशन  के  लास्ट  डे  और  लास्ट  सिनट  पर  डाउरी

 प्राहुबिर्शन  (GHskz)  )  बिल  गया  उसी  तरह  भज  लास्ट  डे  फैमिली  कोर्स  बिल

 लाया  गया  है  ।  पता  यह  लास्ट  डे  आफ  पार्लियामेंट  है  ।

 मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  ag  फैमिली  भर  हा  मन  रिलेशन्ज  का  सवाल  है  ।  अगर  सरकार
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 इस  बारे में  fag  क्रेडिट  लेने  के  लिए  aga  जल्दी-जल्दी  काम  रक
 प
 Slay

 Ty  त  बहू  डिसक्रडिट  हो

 जाएगी  |

 राज्य  सभा  में  यह  बिल  और  डाउरी  प्राहिबिदान  बिल  एक-साथ  रखें  गए  थे

 इसका  मतलब  है  कि  सरकार  समझती  है  कि  दोनों  बिलो  का  भा पंस  में  सम्बन्ध  है  ।  जायंट  कमेटी  में

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  और  में  भी  थे  ।  हम  सब  agit  ने  घूम-घूम  कर  एविडेंस  लेने  के  बाद

 युनेनिमस  रीकमेंडेशन्ज  दी  थीं  ।  कुछ  मिनट्स  आफ  डि सेंट भी  दिए  गए  लेकिन  अनुभव  के  आधार

 पर  हमने  युनेनिमस  रीकमेंडेशनज  दी  जो  कि  11  1982  को  यहां  रखी  गई  थों  ।

 कमीशन  की  रिपोर्ट  भी  इस  हाउस  में  रख  दी  गई  थी  ।

 डाउरी  प्रोहिबिशन  )
 बिल  के  शारे  में  हमने  यूनेनिमसली  कहा  a  कि  डेफिनीशन

 में  जो  कनसिडरेशन  आफ  शब्द  रखे  गए  उनको  निकाल दिया  जाए  |  हमने  कहा

 था  कि  कोई  दूसरा  ae  इसमें  नहीं  रखना  क्योंकि  ag  सैटिसफेक्टरो  नहीं  होगा  ate  जजमेंट

 में  इन्साफ  नहीं  मिल  सकेगा  ।

 बिल  को  इंट्रोड्यूस  करने  से  पहले  श्री  ब्यूटी  सिंह  ने  मैम्बर्स  आफ  पार्लियामेंट
 '

 की  एक

 मीटिंग  बुलाई  |  विरोधी  दल  की  तरफ  से  मैं  अकेली  थी  ।  दूसरे  लोग  दिल्‍ली  में  नहीं  थे  ।  मैंने  सब

 रीकमेंडेशन्ज  उनको  बताई  |  उन्होंने  ऐसा  इम्प्रेशन  दिया  कि  हमारी  रीकसेंडशन्ज  के  मुताबिक
 बिल

 लाया  जाएगा  ।  लेकिन  दूसरे  दिन  जब  लास्ट  मिनट  पर  हमारे  सामने  बिल  पेश  किया  तो  हमने

 देखा  कि  उसमें  कनेक्शनਂ  शब्द  दिए  गए  थे  ।  हमारा  अनुभव  है  कि  जब्र  तक  हमारे  जजों  के

 विचार  सामाजिक  परिवर्तन  के  पक्ष  में  नहीं  तब  तक  उनके  जजमेंट  से  इन्साफ  नहीं  पाएगा  |

 1961  के  औरिजिनल  एक्ट  में  भी  कहा  गया  था  कि  शादी  के  शादी  से  पहलें  और  शादी  के

 बाद  जो  चीजें  माँगी  जाती  वे  दहेज  समझी  जाएंगी  ।

 यह  आपने  कहा  था  पहले  भी  ।  तो  भी  qe  याद  है  एक  हमारा  केस  कोट  में  चला  aT

 जिसमें  शादी  के  बाद  थी  चीजें  मांगी  गई  थीं  तो  जज  ने  कहा  कि  यह  हो  सकता  शादी

 तो  हो  गई  तो  ऐज  कंसीडरेशन  आफ  मैरिज  कसे  हो  सकता  है  ?  इसलिए  उन्होंने  हमारी  जो  अपील

 थी  उसे  डिसमिस  कर  दिया  ।  आज  भी  यह  होने  बाला  आप  जो  बिल  लाए  इन  कनेक्शन

 कहने  की  वजह  से  करवा  चौथ  के  समय  बच्चा  होने  के  बाद  दीवाली  के  लिए

 माँगेंगे  ओर  कस्टमर  कह  कर  आप  कहेंगे  कि  यह  डायरी  नहीं  हो  सकता  है  ।  जजेज  ऐसे  हो

 जजमेंट  देने  वाले  है  ।

 दूसरी  हमारी  यूनानी  रेकमेडेशन  थी  कि  गार्जियन  की  सालाना  इनकम  जो  है  शादी  के

 पहले  उस  का  और  शादी  के  खर्च  को  कुछ  सम्बन्ध  होना  भाप  ने  वह  भी  मशहूर  नहीं

 वह  भी  ईवेड  कर  दिया  ।  मुझे  याद  आती  बचपन  में  हमारी  एक  सहेली  की  नानी

 उस  नानी  का  काम  यह  होता  था  कि  घर  के  सब  लोगों  को  दाल  वगैरह  देती  और  दाल  बाद  में

 बची  भी  हो  तो  सर्वेट  को  देते  समय  उस  में  पानी  डाल  देती  थी  ।  मुझे  लगता  है  यह  सरकार  हमें
 सर्वे  समझती

 है
 ।  जैसे  ag  पानी  डालती  थी  ऐसे  ही  कानून  में  पानी  डालਂ  डाल  कर  हमें  देती  है

 जिस  से  उस  का  प्रभाव  कुछ  न  रह  जाय  ॥  «--  में  सच्चे  माने  में  कहती  यही
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 बाते  आप  करते  हैं  ।  एक  पुरुष  प्रधान  समाज
 में  कानून  जब  तक  हमारे  जगन्नाथ  कौशल  जी  जोਂ

 पुरुष  हैं  वही  बनाने  वाले  हैं  तो  इसी  प्रकार  पानी  डाल  कर  हमारे  सामने  दाल  आने  बाली  है

 eee  मुझे  लगता  है  यह  हिं पो क्रिटिक  बिल  हमारा  कौई  भी  सवाल  आता  है  तो

 आप  उस  को  इम्पॉट्स  नहों  देते  हैं  ऐसा  माना  जाता  है  कि  महिलाएਂ  तो  मान  ही  जायेंगी  ।  आपने

 हमें  भी  ऐसा  ही  माना

 तो  कयों  हम  इस  का  समाधान  करें  ?  समर्थन  करने  की  हमें  इच्छा  थी  क्यों  कि  पं  मिली

 कोट  के  लिए  हम  आप  के  पीछे  पड़े  थे

 महिला  संगठन  बलात्कार  और  aga  प्रतिषेध  afaftam  को  सम्मिलित  करने  की  मांग

 करती  रही  हैं  ।

 आज  मेरे  सामने  रेणुका  रे  का  एक  पत्र  मुझे  लगता  है  वह  भाप  को  भी  सिला  होगा

 welt  भी  कहा  है  ।  वह  आल  इण्डिया  वो मेन्स  कलरस  को  भव्य  रहीं  कॉस्टीच्युए ट
 बली  की  अध्यक्ष  रहीं  इस  लोक  सभा  की  ag  सदस्य  रही  उन्होंने  यह  आप  को  कहा  कि

 माप  यह  बिल  लाए  हैं  ?  बराबर  डिमांड  होती  रही  क्रिमिनल  ला  असेंसमेंट  विल  रिकार्डिग  रेप

 alt  डायरी  विल  के  बारे  में  ।  बार  बार  हम  ने  यहां
 भी  कहा  कि  यह  बिल  आप  को  लाना

 चाहिए  ।  आप  ने  परसों  भी  कहा  था  कम्पलसरी  रजिस्ट्रेशन  आफ  मैरिज  होना  चाहिए  az

 बिल  कयों  नहीं  लाए  ?  यह  बिल  जो  आप  लाए  हैं  उस  से  डावरी  प्रोहिबिशन  ऐक्ट  जो  है  बह  पूरा

 नहीं  होगा  जब  तक  कम्पलसरी  रजिस्ट्रेशन  आफ  मैरिज  ऐक्ट  भाप  नहीं  लाएंगे  यह  बिल  भी  तत्र

 ऐसे  ही  रहेगा  कि  जिस  के  उपर  कार्यवाही  नहीं  हो  सकती  है  ।

 मेरा  यह  कहना  है  कि  आप  ने  जो  यह  बिल  रखा  है  हम  तो  उस  में  आप  के  सामने

 मेंट  नहीं  रख  सकते  आप  खुद  अमेंडमेंट  रखकर  कहिए  कि  एक  सेलेक्ट  कमेटी  के  सामने  यह
 बिल  जाना  चाहिए  जिससे  देश  की  सारी  वी मेन्स  आर्गेनाइजेशन स  के  साथ  सोच  विचार  कर  के  इस

 प्रकार  का  बिल  भा  सके  जिस  से  कि  फैमिली  wea  इफेक्टिव  हो  सके  ।

 मेरे  पहले  सुशीला  गौपालन  ने  भी  उस  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  है  लेकिन  मुझे  लगता

 हे  कि  आप  ने  रेप  उस  में  से  निकाल  दिया  है  ।  वह  तो  इस  में  नहीं  आएगा  ।  लेकिन  डायरी  ऐक्ट
 भी  नहीं  आएगा  वह  अभी  आप  ने  बीच  में  क्रिमिनल  ला  भमेंडमेंड  बिल  रखा  जिस  में  आइ  पी

 सी  का  498  अमेंड  कर  दिया  उस  का  भी  इसमें  कुछ  नहीं  होगा  ।  डावरी  के  इतने  केसेज  हमारे
 पास  आते  हैं  अगर  फेमिली  कोर्ट  के  पास  वह  जायं  महिलाएਂ  जलने  से  पहले  बच  जायंगी  |

 लेकिन  आप  ने  कहा  किया  भी  नहीं  होगा  ।  क्यों  नहीं  होगा  ?  मुझे  समझ  में  नहीं  माता  कि

 भा  डावरी  को  क्यों  इस  में  नही  ला  सकते  ?  हमारी  बहनों  ने  यह  माँग  थी  कि  क्रिमिनल  ला
 अमेंडमेंट  बिल  रिकार्डिग  रेप  और  डायरी  प्रोहिबिशन  ऐक्ट  जो  हैं  उन  के  लिए  फैमिली  कोट  बनने

 चाहि  |  उस  के  साथ  आप  ने  कहा  भी  है  कि  एसोसिएट  करेंगे  सोशल  वर्कर  को  लेकिन  उन  का

 अधिकार  कया  है  ?  वह  क्या  करेंगे  ?  कैसे  कुछ  पता  नहीं  चलता  कि  आप  क्या  चाहते
 हैं  ?

 जसे  सुशीला  जीं  ने  कहा  कि  आप  इस  की  जिम्मेदारी  स्टेट  पर  मगर  छोड़  देंगे  तो  आज  जो  वह

 ओवरड्राफ्ट  के  dar  मांग  रहे  हैं  और  उन  को  भाप  पैसा  दे  नहीं  रहे  उन  के  पास  पैसा  है
 तो  हमें  लगता  है  कि  यह  मिली  कोर्ट  कभी  सेट  अप  नहीं  होगी  ।
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 आप  भी  gar  frat  देगें  तो
 कं  से  काम  चलेगा  ?  सेन्ट्रल  गर्वनमैंट  को  फाइनेंशियल

 वालिटी  लेनी  चाहिए  और  एक  मिलियन  पापुलेशन  के  लिए  एक  फेमिली  कोट  बनाई  जानी

 चोहिए  आप  पैसा  नहीं  देगें  तो  मैं  समझती  हूं  बहुत  सारी  स्टेट्स  में  फैमली  कोट  नहीं  वन

 पायेंगी  |

 इसके  साथ  साथ  मेरा  सुझाव  है  कि  दो  एक  साल  में  समझता  हो  जाना  चाहिए-ऐसी

 लिमिट  भी  आपको  रखनी  हाइकोर्ट
 के  स्तर  पर  भी  फेमिली  कोर्ट  की  स्थापना  होनी

 चाहिए  जहाँ  फर  अपील  के  लिए  जा  सके  ।  दस  साल  तक  सुप्रीम  से  भी  फसला  हो  जाने  से

 पहले  समझौते  रिकसिलिएशन  का  प्रोग्राम  रखें  तो  समझती  हुं  आप  परिवारों  को  बचाने  का  काम

 कर  सकेंगे  |  वेसे  तो  सरकार  की  सिसेमिटी  पर शक  नहीं  करती  लेकिन  भाप  स्त्री  के  सामलों  में

 सीरियस  नहीं  हैं-ऐसा  मुझे  लगता  है
 मुझे  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  पहले  हमारे  एक  होम

 मिनित्टर  रहे  हैं  जिन्होंने  रेप  के  वारे  में  कह  दिया  था  फि  महाभारत  काल  से  लेकर  आजतक

 लाओं  पर  अत्याचार  भर  वलात्कार  होते  रहे  कौर  आगे  भी  होते  रहेंगे  तब  फिर  मैं  नहीं  समझती

 इस  बिल  को  लाने  की  जरूरत  है  ।  अज  देश  में  जो  हो  रहा  है  उस  ही  तुलना  आप

 भास्कर  लिया  आदि  मुल्कों  से  मत  हमारे  यहाँ  पुलिस  की  रिपोर्ट  पुलिसਂ  रिचसें  एंड

 डेवलपमेंट  ब्यूरो  की  कि  देश  में  हर  2  घंटे  में  एक  स्त्री  पर  बलात्कार  किया  जाता  है  ।  इसी  प्रकार

 से  1977-79  के  वाद  की  जो  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  है  aay  बताया  गया  है  कि  प्राटीट्यूशन  के

 क्राइम्स  जो  उनमें  80  परमिट  की  बढ़ोत्तरी  हुई  इस  प्रकार  से  महिलाओं  पर  जो  क्राइम्स

 बढ़ते  जा  रहे
 हैं  उनको  रोकने  के  लिए  सरकार  को  कदम  उठाने  चाहिए  ।  इस  बढ़ोत्तरी  के  पीछ  जो

 कारण  है  उनमें  औद्यौग्  गीत  रण  भी  हो  सकता  है  फिल्म  और  deed  वल्चर  का  असर  भी  हो  सकता है  ।

 5.22

 अध्यक्ष
 महोदय  पीठासीन हुए

 !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 ag  भी  सही  है  कि  परिवार
 टूट  रहें  हैं  लेकिन  इसके  कारण  बच्चों  की  हालत  बहुत

 खराब  हो  जाती  है  ।  अभी  स्त्री  अपने  बच्चों  के  लिए  बहुत  सोचती  है  और  उनके  लिए  सैक्रीफाइस

 भी  करना  चाहती  है  लेकिन  आप  फेमिली  कोट
 स  बनाना  चाहते  है  उनके  पास  पूरे  अधिकार

 नहीं  है  ।  फैमिली  कोर्स  बनाने  के  साथ  साथ  स्त्री  को  qaqa  फ्री  लीगल  एड  भी  मलनी  चाहिए
 तभी  उसको  कुछ  लाभ  मिल  पायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आप  भी  मेरी  बात  को  माने यें  कि  वाहनों  के  साथ  इन्साफ  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ।  यह  जो  गया  है  इसका  लाभ  समाज  को  नहीं  मिल  पायेगा  यदि  आप  स्टेट
 गर्वनमेंन्ट्स  के  ऊपर  ही  सब  कुछ  छोड़  देंगे  यो  कुछ  भी  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरी  कराना  है  कि  मंत्री

 महोदय  दोनों  सदनों  की  सेलेक्ट  कमेटी  के  पास  इस  बिल  को  भेजें  जिसमें  समक्ष  पूरे  देश  की  बहनों
 अपने  विचार  रख  सकें  गौर  उसके  बाद  फैमिली

 कोट स
 बनाने

 की
 उचित  व्यवस्था  हो  ।

 भी  मती  जयन्ती  पटनायक  |  अध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  प्रगतिशील  कुटुम्ब  न्यायालय
 विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।  यह  सही  ही  कहा  गया  है  कि  परिवार  एक  संस्था है  जिसमें  कि
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 सर्वोच्च  प्रकर  की  आत्मीयता  च्रिद्यमात  रहती  है  परिवार  में  इसी  परस्पर  व्यक्तिगत  सम्बन्ध  के

 महत्व  पर  जौर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसी  सिद्धान्त  के  निहित  परिवार  को  सामान्य  न्यायाधीश

 प्रक्रिया  के  सख्ती  कौर  कलाबाजियों  से  बचाना  और  न्यायालय  की  परस्पर  विरोधी  औपड़  टिक्रताओं

 से  बचाना  इस  उद्देश्य  हेतु  आंतरिक  व्यक्तिगत  रिश्वतों  अन्तरगत  परिवारिक  झगड़ों  से  निपटने

 के  लिए  परिवार  में  सदस्यों  के  got  इस  प्रकार  की  विशेष  न्यायाधीश  तंग  वी  स्थापना  की  इच्छा

 ज़ाहिरी  गई  है  ताकि  वे  परिवार  के  कल्याण  के  लिए  कार्य  कर  सके  पीड़ितों  को  कानूनी  अधिकार

 दिया  सके  और  सामान्य  रूप  से  यह  कहा  जा  सकता  कि  वे  महिलाओं  भर  बच्चों  के

 कल्याण  के  देखभाल  की  भूमिका  अदा  कर  सके  |

 कुछ  अन्य  देशों  में  विधि  सुधार  आयोगों  ने  भी  इस  बात  की  इच्छा  जाहिर  की  है  कि

 परिवार  से  सम्बन्धी  मामलों  को  एक  ही  न्यायालय  में  हल  किया  जाए  ताकि  पारिवारिक  मामलों

 में  एक  समन्वित  रवैया  अपनाया  जा  सके  1974  में  हमारे  विधि  आयोग  ने  भी  कुटुम्ब  न्यायालय

 स्थापित  करने  की  gata  दिया  था  ।  तभी  से  विभिन्न  महिला  संगठन  इस  प्रकार  के  न्यायालयों  की

 माँग  करते  रहे  हैं  ।  यहाँ  तक  कि  प्रसिद्ध  समाजिक  कार्यकर्ता  समिति  दुर्गा बाई  देशमुख  ने  चीजों  रने

 दार  शब्दों  में  कुछ  न्यायालयों  को  स्थापित  करने  का  सेन  किया  था

 उसके  बाकी  समय  बाद  यह  विधेयक  लाया  गया  है  |  वास्तव  में  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं

 सरकार  को  भी  बधाई  दी  जानी  चाहिए  हमारे  विपक्षी  सदस्यों  जेसे  श्री  मती  सुशीला  गोपालन

 और  प्रमीला  दण्डवते  ने  कहा  है  कि  चुनाव  नजदीक  आ  रहे  हैं  इसलिए  ये  विधेयक  लाये  गये  हैं  ।

 हमें  इनका  स्वागत  करना  चाहिए  और  हमें  सरकार  का  धन्यवाद  करना  चाहिए  |  केवल  यही

 कार  यह  विधेयक  लायी  है  ।  इस  विधेयक  में  कई  एक  अच्छे  उपाय  हैं  ।  जब्र  यक  हम  इस  उद्देश्य

 के  लिए  कोई  विधेयक  नहीं  लायेगे  हम  इस  दिशा  में  प्रगति  कैसे  करेगें  भविष्य  में  हम  इसमे  कुछ

 संशोधन  या  सुझाव  पेश  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  जब  तक  हमारे  पास  कोई  अधिनियम  ही  न  हम

 उसमें  कुछ  सुझाव  या  संशोधन  कैसे  कर  सकते  है  ।  इसलिए  इस  प्रगतिशील  कानून  को  लाने  के  लिए

 मैं  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देती  z

 इस  कानन  की  इस  समय  बहुत  आवश्यकता  थी  ।  माम  न्यायालयों  में  कई  वर्षों  तक

 मामले  बिना  निर्णय  के  पड़े  रहते  हैं  ।  परिवार  से  संबंधी  मामलों  को  केवल  क्लब  न्यायालयों  जैसे

 विशेष  प्रयोजन  बाले  न्यायालयों  में  ही  निपटाये  जाने  चाहिए  |

 इसीलिए  ऐसी  आशा  हैं  कि  कुटुम्ब  न्यायालयों  में  शीघ्र  निशंक  हो  सकेगा  इस  दृष्टिकोण  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कुटुम्ब  न्यायालयों  की  सारी  धारणा  यह  है  कि  निणंय  देश  दिये  जाने  से  पहले

 समझोता  कराने  में  किसी  तंत्र को  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  इस  प्रक्रिया  से  शीघ्र  निर्णय  दिया  जा

 सके  और  ad  भी  कम  भाये  और  सारी  काय  वाही  एक  अनौपचारिक  वातावरण  में  को  जाए  जिसमें

 समाजिक  कल्याण  ए  मनोविज्ञान  नाकों  समाजिक  कार्येकर्ताभों  चिकित्सा  विशेषज्ञों  और

 शिक्षाविदों  का  सहयोग  प्राप्त  हो  ।

 विधेयक  के  खण्ड  3  में  प्रावधान  है  कि  10  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहर  या  कस्बे
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 या  क्षेत्र  में  एफ  HITT
 न्यायालय  स्थापित  किया  जाये  ।  यहाँ  मैं  कहना  चाहती  g  कि  भत्ते  जिले

 में  कुटुम्ब  न्यायालय  होना  चाहिए  |

 कुछ  एक  ऐसे  राज्य हैं  जहाँ  के  नगरों  की  जनसंख्या  10  लाख  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  कहना

 चाहती  हुं  कि  प्रत्येक  जिले  में  एक  कुटुम्ब  न्यायालय  होना  चाहिए  |  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना

 चाहती  हु  कि  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  इसे  स्थापित  feat  जाना  चाहिए  क्योंकि  वे  मूलत

 शहरी  राज्य  की  राजधानी  में  विभिन्न  स्वयंसेवी  संगठन  भी  होते  है  विशेषज्ञ  पिछड़े  राज्यों

 में  भी  कुटुम्ब  न्यायालयों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ताकि  हम  अधंशहरी  और  ग्रामीण  क्ष
 at

 आवश्यकताओं  की  पूर्ति  कर  सके  ।  frase  हुए  राज्यों  को  इस  उद्देश्य  के
 लिए  केन्द्र  से  अधिक

 धनराशि  दी  जानी  चाहिए  ताकि  कर  सके

 न्यायाधीशों  की  नियुक्त  के  लिए  केवल  सात  वर्षों  का  अनुभव  ही  प्राप्य  रहों  होगा  चाहिएਂ

 बल्कि  उन्हें  समाजशास्त्र  दर्शनशास्त्र  का
 भी  गहरा  ज्ञान  होना  चाहिए  कौर  वे  विश्वास  और

 मान  व्यक्ति  होने  चाहिए  मैं  कहना  चालू गी  कि  बुराईयों  को  हम  समाप्त  करने  जा  रहें  वे  v7

 मामलों  &  अन्त  नहीं  होने  चाहिए  ।

 इन  न्यायालयों  के  क्ष  अधिकार  में  शादी  तलाक  बच्चों  की  अभिरक्षा  रखरखाव  आदि  से

 सम्बन्धित  मामलेਂ  होंगे  लेकिन  दहेज  से  मृत्यु  आर  दहेज  संबधी  ane  जोकि  अपराधिक  जुर्म  हैं  ।

 इसके  क्षेत्राधिकार  में  नही  होंगे  ।  पिछले  दिनों  जब  मैं  दहेज  प्रतिबंध  अधिनियम  पर  बोल  रही  थी

 ती  मैंने  कहा  कि  कुतुब  न्यायालयों  मैं  दहेज  संबंधी  और  दहेज  से  होने  मौतों  से  सम्बन्धी  नाम

 पेंटर  भी  विचार  जाना  चाहिए  |  sak  अलावा  कई  दफा  लक्ष्य  इकट्ठ  करना  मुश्किल  हो  जाता  है

 क्योंकि  उस  दिन  भी  मैंने  कहा  था  फि  रिवाज  के  तीर  पर  दिये  जाने  वाले  उपहारों  के  बारे  साक्ष्य

 इकठ्ठा  करना  कोकीन  हौता  इसके  अलावा  दहेज  संबंधी  मामलों  में  पीड़ित  महिला  को

 पुलिसहिरासत  में  अचुवातावरण  भी  शायद  नਂ  fas  ।  इस  तरह  इत  न्यायालयों  के  बनाये  जाने  का

 उदेश्य  ही सप्ताप्त  हो  arta  इसलिए  इश्के  क्षेत्राधिकार  में  यद  शामिल  किया  ara  चाहिए

 अर्थात्‌  प्याज  से  मौतें  और  दहेज  सम्बन्धों  विवादों  को  कुपूत  न्यायालयों  में  निपटाया  ज  देगा  ॥

 कुटुम्ब  न्यायालयों  का  उल्लेखनीय  उपबंध  geet  की  कार्यवाह  को  सार्थक  बनाने  के  लिए

 इससे  पुर्व  सुलह  करवाने  संबंधी  प्रक्रिया  और  gat  की  कार्यवाही  कल्याणकारी  एजेन्सियों

 att  परमशंदाताभों  आर  चिकित्सा  विशेषज्ञों  आदि  के  सहयोंग  से  होगी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से

 जानना  चाहूंगी  कि  हम  कैसे  महिलाओं  और  महिला  संगठनों  को  इसमें  शामिल  कर  सकते  हैं  क्या

 आप  इसके  लिए  जूरी-व्यवथा  या  इसी  प्रकार  की  अन्य  व्यवस्था  कर  सकते  है  और  जूरी  में  क्या  आप

 अधिक  महिलाओं  को  शामिल  कर  सकते  हैं  ।

 इस  कायें  को  कर  रही  कल्याणकारी  संस्थाओ  के  रूप  में  हमारा  कुछ  आधारभूत
 ढाँचा  है  ।  बम्बई  में  एक  प्रतिकृति  कल्याणकारी  संस्था  इन  मामलों  में  न्यायालयों  द्वारा  दिये  जाने
 के  बाद  eral  कर  रही  है  और  मामले  से  संबंधित  सेवा  करती  वह  सुलह  कराने  के  लिये
 परामर्श  देती  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  वे  संस्थायें  जी  एक  प्रकार  का

 भाधारभूतत ढाँचा  प्रदान  कर  रही  यदि  अब  वे  कुटुम्ब  न्यायलयों  को  सहायता  प्रदान  करती  तो  क्या  उन्हें

 120



 5  1906  कुटुम्ब  न्यायालय  विधेयक

 ह  —  नक

 कल्याण  मंत्रालय  अथवा  किसी  अन्य  मंत्रालय  से  विशेष  सहायता  मिलेगी  ?  क्या  इन  दोनों  के

 बीच  कोई  समन्वय  हो  सकता  है  ?

 जहां  तक  बन्द  कमरे  में  मुकदमें  के  विचारण  की  बात  इसका  स्वागत  है  ।  और  विधेयक

 में  भी  वकील  पर  जोर  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  भी  एक  बहुत  अच्छी  बात  है  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  मुकदमें  को  लम्बा  खींचने  की  कोशिश  नहीं  की  जायेगी  ।  ऐसा  कहने  से  हम  कानूनी  वकीलों

 को  वंचित  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह  उपबन्ध  है  कि  जहाँ  कहीं  भी
 कानूनी  विशेषज्ञ  की  आवश्यकता

 होती  है  ।  न्यायालय  इस  बात  का  लाभ  उठा  सकता  है  ।

 जहाँ  तक  अपील  का  सवाल  एक  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  इन  न्यायालयों  की  अपील  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं  होनी

 अपितु  परिवार  न्यायालय  का  ही  एक  अपील  न्यायालय  होना  चाहिये  जिससे  इन  मामलों  में

 निर्णय  शीघ्र  ही  मिल  सके  क्योंकि  उच्च  न्यायालय  के  पास  बहुत  काम  है  भर  वहां  कई  वर्षों  से

 मामले  लम्बित  पड़े  उच्च  न्यायालय  में  इस  अपील  पर  निर्णय  देने
 में  बहुत  समय  लग

 जायेगा  ।  अब  कुटुम्ब  न्यायालय  बन  गए  हैं  ।

 ऐसे  विधेयकों  को  जिनका  उद्देश्य  निर्वाह  एवं  सम्पत्ति  के  अधिकार  के  जसे  कानूनों  के

 माध्यम  से  महिलाओं  की  स्थिति  में  सुधार  करना  सिद्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  उसके  लिए  कुछ

 मापदण्ड  होना  चाहिए  ।  यदि  उन  विधेयकों  में  कोई  कमी  है  तो  उसे  दूर  किया  जाना  चाहिए  |

 उदाहरण  के  लिए  निर्वाह  अधिनियम  यदि  एक  कोई  राशि  तय  कर  दी  जाती  है  दस  वर्षों  के

 बौद  भी  वही  राशि  रहती है  ।

 यदि  ऐसी  परिस्थितियाँ  उत्पन्न  हो  जायें  तो  उसे  बढ़ाना  चाहिए  ।  ऐसे  विधायकों  में  यदि

 कोई  दोष  है  तो  उसमें  भी  संशोधन  करना  भविष्य  में  इस  विधेयक  से  पारिवारिक  झगड़ों

 के  जो  शिकार  उन्हें  अवश्य  लाभ  पहुंचेगा  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  माननीय  अध्यक्ष  मैं  इस  बिल  पर  पहला

 व्यक्ति  हूं  जो  कि  कुट  न्यायालय  विधेयक  पर  बोल  रहा  है  ।  हमारी  बहुत-सी  बहिनें  इस  पर
 वोली  है  ।  मैं  समझमा  हूं  कि  हमारे  विधि  मंत्री  जी  कानून  तथा  समाज  के  बीच  सामान्य  स्थिति

 लाने  के  लिए  इन  दिनों  काफी  प्रयत्नशील  हैं  और  इसी  कारण  से  वे  कई  एक  विल  लाये  हैं  ।  यह

 विल  भी  समाज  के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  खेद  है  कि  कमजोर  कौर  शोधित

 व्यक्तियों  को  यह  अहसास  नही  है  कि  हमारे  देश  का  कानून  उनके  लिये  भी  है  ।

 इस  कुटुम्ब  न्यायालय  विधेयक  के  द्वारा  आप  बहुत  सी  बातों  को  हल  करना  चाहते  हैं  ।

 निश्चित  रूप  से
 कुटुम्बों  में  राज  विवाह  के  समन्वय  दहेज  के  सम्बन्ध  में  और  अन्य  प्रापटीज  के

 सम्बन्ध  में  बहुत  सी  समस्याएਂ  उत्पन्न  हो  गई  बहुत  से  झगड़े  खड़े  हो  गये  इन  समस्याओं

 और  झगड़ों  का  निपटारा  युगों-युगों  से  छोटी  पंचायतें  करती  आई  यदि  हम  लोग  प्राचीन  काल

 को  देखें  तो  हजार  वर्षो  पहले  मोहन  जोदड़ो  और  हड़प्पा  काल  तक  में  भी  इन  मामलों  को  इकट्ठे

 बैठकर  हल  किया  करते  थे
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 हमारे  गाँधी  जी  ने  भी  इस  भावना  का  बहुत  ध्यान  रखा  था  और  गाँवों  में  ही  पंचायत  द्वारा

 हल  करने  पर  जोर  दिया  art  उन्होंने  पंचायती  राज  की  इसी  आधार  पर  कल्पना  की  थी  ।  अगर

 आप  उसी  आधार  पर  यह  कुटुम्ब  न्यायालय  विधेयक  लाये  हैं  तो  मैं  समझता  हू  कि  ag  बहुत  ही

 स्वागत  की  चीज  है  भर  सारा  सदन  इसका  स्वागत  करेगा  ।  मैं  भी  इसका  स्वागत  करता  हुं

 लेकिन  इस  भावना  को  घ्यान  में  रख  कर  आप  इस  वित  को  लाये  हैं  तो  यह

 बहुत  अच्छी  बात  है  भौर  मैं  इस  विल  का  स्वागत  करता  हुं  ।  लेकिन  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  इस  विल

 में  अनेक  घ्रटियां  हैं  ।

 इस  विल  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  आपको  इसकी  कुछ  त्रुटियां  पर  घ्यान  देना  चाहिए

 मैं  अपको  दो-एक  बातों  का  उदाहरण  देना  चाहता हूं
 ।

 अभी  एक  लड़के  की  किसी  भावावेश  में  आकर  किसी  एक  लड़की  से  शादी  कर  दी  ।  जब

 शादी  के  बाद  लड़की  घर  भाई  तो  पाया  गया  कि  लड़की  अन्धी  है  ।  लड़का  एवं  एड०  भौर

 लड़की  अन्धी

 aq  एक  qfepat  कास्ट  के  लोग  इकट्ठ  महीनों  तक  पंचायत  चलती  रही  और

 वहां  जो  निर्णय  हुआ  उसे  किसी  एक  पक्ष  ने  नहीं  माना  fet  मामला  अदालत  में  गया  और  आठ

 ag  के  बाद  यह  वहां  से  निर्णय  हुआ  कि  वह  लड़का  उस  भारत  नहीं  रखेगा  ।  अगर  ऐसी  बातों  का

 सामाधान  हमारे  कुटुम्ब  न्यायालय  द्वारा  पहले  ही  कर  दिया  जाए  तो  ऐसी  समस्याएं  खत्म  हो

 जायेंगी  ।

 हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  एक  रायबरेली  इलाका  बैंक  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  रायबरेली

 हो  पुरे  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  पढ़े-लिखे  लोग  अनपढ़  गिरतों  को  छोड़कर  किसी  पढ़े-लिखी

 औरतों  से  शादी  कर  लेते  हैं  उनके  6-7,  8-8  साल  के  बच्चे  हैं  लेकिन  उनकी  भी  परवाह  किये

 बगैर  वे  दूसरी  शादी  कर  लेते  हैं  ।  वे  सरकारी  सेवा  में  भी  लगे  हुए  अगर  इस  प्रकार  की

 समस्याए  भी  कुटुम्ब न्यायालय  द्वारा  हल  की  जा  सकें  तो  समाज  का  बहुत  हित  होगा  ।

 अभी  हमारी  बहुत  सी  बहनों  ने  कहा  कि  37  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  नारी

 की  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।  वह  राज  जलाई  जा  रही  वह  ट्रेन  के  नीचे  आकर  कटती  है

 मीनार  से  छलांग  लगाती  आप  इसके  बारे  में  सजग  है  यह  मैं  देख  रहा  हूं  ।  आपने  दहेज  निषेध

 का  कानून  पास  किया  है  tanga  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  का  संशोधन  कर  उसमें  भी  दंड  देने

 की  व्यवस्था  की  है  ।

 लेकिन  मैं  समझता  हू  कि  ये  संशोधन  नाम  मात्र  के  हैं  जब  तक  आप  यह  नहीं  सोचते  कि

 इन्हें  समाज  कैसे  लागु  fear  जाए  tag  चीज  आपने  राज  तक  नहीं  सोची  है  ये  केवल  कागजी

 धन  मात्र  रह  गये  हैं  |

 एक  हमारे  प्रदेश  में  सती  प्रथा  का  निषेध  करने  वाला  कानून  बना  है  ।  लेकिन  कभी  कभी

 यह  भी  पढ़ने  को  मिलता  है  कि  फलाँ  औरत  सती  हो  गई  है  और  उसके  चारों  तरफ  हजारों  लोग
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 स्याना Al मेला  लगा  w  है  कि  बह  cat  में  Wa  गई  है  माम  किस्म  की  दुधंटनाएਂ  हो  रही  हैं  ।  अभी

 राजस्थान  में  एक  घटना  प्रकाश  में  आई  है  |

 हमादी  सरकार  ने  उस  पर  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  बल्कि  पुलिस  ने  दर्शन  करने  वालों के

 fat  व्यवस्था  कर  दी  |  पूजा--पाठ  की  व्यवश्या  होने  जब  कि  एक  औरत  सती  हो  गई  थी

 चाहिए  यह  कि  जब  सती  प्रथा  बन्द  है  तो  वहां  पर  किसी  को  न  जाने  दिया  जाए  दर्शन  के  लिए

 लेकिन  लाखों  लोग  गए  और  अभी  भी  जा  रहे  हैं  आज  परतों  को  बेचा  रहा  है  ।  वहुत  से

 कानून  ay  हुए  लेकिन  फिर  भी  अपराध  जारी  अभी  एक  बंश्यावुत्ति  अधिनियम  है  |

 अभी  मैं  एक  किताब  पढ़  रहा  था  अलेक्जेंडर  की  लिखो  उसमें  लिखा  हुआ  था  कि  हिन्दुस्तान

 में  दस  हजार  ऐसी  लड़कियों  को  वैश्यावृत्ति  के  लिए  तयार  किया  जा  रहा  है  जिनकी  उम्र  दस  वर्ष

 की  बताई  कानन  का  क्या  लाभ  हो  रहा  है  ।  मैं  चाहता  कि
 जो  भी  कानून  भाप

 लाते  उसमें  आपकी  नीयत  ay  टीक  होती  है  परन्तु  नियति  ठीक  नहीं  होती  ।  इसके  बारे  में  डागा

 साहब  अभी  बताएंगे  |

 अभी  मैं  इसको  देख  था  ।  इसमें  सामाजिक  मनो  वैज्ञा  नाकों  महिला

 संगठनों  और  पस--पड़ौसियों  को  आमन्त्रित  किया  गया  है  ।  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  |

 एक  भर  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  बात  मैं  किसी  भावना  से  नहीं  कह  रहा  सफ

 बता  रहा  हू  ।  आज  हमारे  देश  को  प्रधानमंत्री  नारी  हैं  ।  वे  बेटी  भी  बहु  भी  माँ  भी  हैं

 और  सास  भी  है  और  1966  से  आज  तक  प्रधानमंत्री  है  |  लेकिन  आज  इस  समयावधि  में

 जितनी  नारी को  दशा  गिरी  उतनी मैं
 समझता  हू  कि  इसके  पहले  नहीं  गिरी  थी  मैं  कोई

 आरोप  नहीं  लगा  रहा  एक  सच्चाई  प्रकट  कर  रहा  हु |  हमारे  साथीं  उनकी  छवि  विदेशों  में

 बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  भी  चाहता  हूं  कि
 उनकी  छवि  अच्छी  होनी  लेकिन  यह

 छवि  तभी  ठीक  होगा  जव  समाज  की  छवि  हमारे  देवा  की  छवि  हमारे  राष्ट्र  कीं

 छवि  उभरे  ।  इसको  नारी  को  उचित  आदर  देना  सम्मान  देना  उचित  न्याय  देना

 होगा  |

 जैसा  कि  हमारे  एक  मित्र  कह  रहे  मैं  बह  नहीं  कहना  चाहता  ।  कुटुम्ब  न्याय  विधेयक

 बहुत  अच्छा  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  विवाह  और  कौटुम्बिक  जातों  में  सुलह  कराने  यह  एक  अच्छा

 तरीका  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्वाइन्टस  बोलिए  |

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मान्यवर  इसमें  आपने  एक  जगह  लिखा  के

 प्रारंभ  के  पश्चात  राज्य  के  किसी  नगर  या  कसते के  प्रत्येक  ऐसे  द  ने  क  बल  प्  जिसकी  जनसंख्या

 10  लाख  से  अधिक  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  करेगी  1.0

 आपके  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  10  लाख  वाले  शहरों  में  एक  न्यायालय  होगा  ।  देश
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 लाखों  जिले  हैं  जिनकी  आवादी  दो  चारलाख  पांच  लाख  है  मैं  आपसे  यह  निवेदन

 करूगा  ए  कस्बों  में  और  तहसीख  स्तर  पर  भी  कुटुम्ब  न्यायालय  की  स्थापना  की  जाए  और  10

 लाख  की
 जनसंख्या

 वाली  बात  हटाई  जाए |

 इसमें  लिखा  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  कर  लेने  के  पश्चात  किसी  भी  व्यक्ति  को  कुटुम्ब

 न्यायालय  के  न्यायाधीश के  रूप  में  न  तो  निवृत्त  किया  जाएगा  और  न  वह  उस  रूप  में  पद धारण

 करेगा  पी  इसमें  जो  62  वर्ण  को  सीमा  निर्धारित  की  इसका  क्या  मकसद  है  ।  मैं  कहना  चाहता

 हूं कि  इसमें  उम्र  की  कोई  बात  नहीं  रखनी  चाहिए  ।

 हमारे  यहाँ  जो  गावों  में  झगड़  होते  उनको  बड़  बुजुर्ग  लोग  तय  कियां  करते  जिनकी

 उम्र  80.  वर्ष  के  करीब  होती  है  |  कुटुम्ब  का  विवाद  तजुर्बेकार  आदमी  ही  ठीक  कर  सकता

 दुसरा  नहीं  ।  आपने  इस  बिल  में  है  कि  उच्च  न्यायालय  का  या  ऐसे  दो  या  अधिक

 न्यायालयों  का  लगातार  कम  से  कम  सात  ईवेंट  तक  अधिवक्ता  रहा  होਂ  |  एक  जगह  पर  यह  लिखा

 है
 कि  भारत  में  किसी  न्यायिक  पद  पर  या  किसी  अधिकरण  के  सदस्य  के  पद  पर  या  संघ  अथवा

 राज्य  के  अधीन  किसी  ऐसे  पद  पर  जिसमें  विधि  का  विशेष  ज्ञान  अपेक्षित  कम  से  कम  सात

 ष  तक  रहा  a  ।  आपने  यह  दो  बातें  सात  वर्ष  के  अनुभव  की  कही  है  यह  जानना  चाहूंगा

 कि  आपका  इसमें  मकसद  क्या  है  ?  मैं  यह  कहना  कि  यह  कोई  जरूरी  नहीं  कि  किसी

 आदमी  का  सात  वीं  का  अनुभव  हो  ।  शादी-ब्याह  भर  दहेज  के  झगड़ों  को  तय  करने  में

 अनुभव  की  क्या  जरूरत  है  ?  मैं  समझता  हूँ  बुजुर्गी यत  उसकी  गरिमा  ही  काफी  है  जिससे  लोग

 उसका  आदर  कर  सकें  ।  आपने  इसमें  समय  का  बन्धन  '  नहीं  किया  है  ।  हमारे  देश  में  सबसे  बड़ी

 दूदे  यही  है  कि  जब  कोई  मुकदमा  पेश  होता है
 तो  वह  कई

 वर्षों  तक  चलता  रहता  है  ।  अपील

 करने  के  लिए  आपने  इसमें  तीन  दिन  रखें  आपका  मकसद यह  साफ  है  कि  जल्दी  से  weal

 न्याय  मिले  ।  तीन  या  चार  दिनों  में  मुकदमा  समाप्त  करने  की  कोशिश  ऐसा  लिखा  जाना

 चाहिए  ।

 श्री  मनोराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  श्रीमती  सिन्हा  को  पांच  मिनट  मिलने

 चाहिए  |

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  भी  अपने  पाँच  मिनट  छोड़  रहा  हमारी  एक  बहन
 ने  मोबाइल  यूनिट  की  बात  कही है  ag  विनम्र  निवेदन  करु गा  कि  इसमें  आप  एक  जरूर

 भमेंडमेंट  करें  कि  ऐसे  कुतुब  न्यायालय  की  मोबाइल  युनिट  होती  चाहिए  ।  वह  यूनिट  गावों  तक

 पहुंचकर  झगड़ों  का  निबटारा  करे  और  इनको  नियंत्रण में
 रखे  ।  मैं  इन  शब्दों  के  साथ  इन

 रनों  का  समर्थन  करता  हुं  और  अपने  पांच  मिनट  भी  छोड़  रहा  ह

 श्रीमती  विद्या  चेन्नुपति  :  अध्यक्ष  फैमिली  कोर्स  बिल  का  मैं

 समर्थन  करती  हू  |  जब  हम  समर्थन  कर  रहे  हैं  तो  इसमें  जो  कमिया  वह  महिला  होने  के  नाते

 कहू  सकते  आपको  मालूम है
 कि  माज  cata  मेड  सोसायटी  है  ।  महिलाए  तो  दूसरे  स्थान

 पर  ही  रहेंगी  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  यह  मैन  मेड  सोसायटी  है  ।  कड़े  अफसोस  की  बात  है  कि
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 यह  बिल  इस  अधिवेशन  के  आखिरी  दिन  लाया  गया  है  ।  यह  कहा  गया है  कि  दस  लाख  पर  एक

 ale  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहती हू ंकि  हरेक  विग  सिटी  और  डिस्ट्रिक्ट  मे  एक-एक

 फैमिली  are  होना  चाहिए  ।  पत्ति-पत्नी  में  जब  डिसत्प्युट  होता है
 तो  वह  टैम्बोरिन  होता  है  |

 हमारे  यहाँ  एक  स्ट्रांग  फैमिली  सिस्टम  है  ।  मैं  समझती  यह  त्रित  हमारे  लिए  बहुत  उपयोगी

 oa

 आपने  इस  बिल  में  प्रावधान  किया  है  कि  कुछ  बातों  को  स्टेटस  पर  छोड़  दिया  जाएगा  |

 कुछ  सोश्यल  ape  को  तथा  सोश्यल  वेल्फेयर  आर्गनाइजेशन्स  are  डिपार्टमेंट  को  इसमें  एसो गये

 जाएगा  और  उनके  साथ  मिलकर  निर्णय  किए  जाए  गे  ।  लेकिन  मैं  आपके  इस  प्रावधान  को

 age  करने  के  लिए  तयार  नहीं  हुं  ।  मैं  सुझाव  देना  चाहती  हूं  कि  इसके  स्थान  पर  एक  सेंट्रल

 एक्ट  हमें  तैयार  करना  चाहिए  |  उसका  कारण  यह  हैं  कि  किसी  समय  एक  स्टेट  में  कोई  ऐसा

 व्यक्ति  चीफ  मिनिस्टर  बन  जाता  है  कि  जो  महिलाओं  के  अधिकारों  के  विरुद्ध  उस  समय

 सम्भव  है  कि  वह  इन  फैमिली  ष् कोट स  को  समाप्त  कर  या  उनके  अधिकारों  को  कम  कर  दे  ।

 इसलिए  एक  सेन्ट्रल  एक्ट  होना  आवश्यक  ताकि  कोई  चीफ  मिनिस्टर  उसमें  अपनी  इच्छानुसार

 परिवहन  न  कर  सके  ।  उस  अवस्था  में  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ।  हम  उनकी  सहायता  तो  ले  सकते

 लेकिन  सारी  व्यवस्था  उन  पर  छोड़ना  उचित  नही  माना  जा  सकता  ।

 मेरा  सुझाव  यह  भी  है  कि  इन  न्यायालयों  में  महिला  जजों  का  होना  aga  जरूरी है  ।

 जहां  हमारे  सोश्यल  बलकार  अरगेनाइजेशन्स  से  सहयोग  करके  हम  कुछ  महिला भों  को  या  दूसरे
 लोगों  को  सलेक्ट  वहाँ  मैं  चाहती  हुं  कि  महिला  जजों  को  पुरी  पेवसी  भी  दी  जाए  ।  क्योंकि

 में  जानती  हूं  कि  महिलाओं  के  दिमाग  में  टेंशन  जरा  ज्यादा  रहती  बागड़ी  जी

 आप  जरा  महिलाओं  की  बात  को  भी  सुनिये  ।  आप  क्यों  नहीं  सुनना  चाहते  ।

 जहां  तक  बच्चों  को  संरक्षता  प्रदान  करने  का  सम्बन्ध  आपने  इस  बिल  में  बहुत  अच्छा

 सावधान  किया  लेकिन  मैं  आपको  सुझाव  देना  चाहती  हु  कि  बच्चों  के  सेटलमेंट  में  हमें  बच्चों

 को  माता  के  पास  रखने  का  प्रयत्  करना  चाहिए  ।  क्योंकि  यह  देखा  गया  है  कि  बच्चा

 अपनी  माता  के  पास  रहकर  खश  रहता  है  |

 एक  प्रावधान  मैं  इस  बिल  में  यह  भी  चाहती  हुँ  कि  जब  कोई  पति  अपनी  को  पैसा

 हीं  देता  है  तो  उसके  सामने  एक  afar  समस्या  खड़ी  हो  जाती  है  ।  सैं  चाहती  हूं  कि  ऐसी  हर

 पत्नी  को  कोर्ट  के  जरिए  पेसा  दिलवाया  जाए  ताकि  वह  बच्चों  आदि  की  देखभाल  ठीक  से  कर

 सके
 ।

 कोट  की  भोर
 से  ऐसे  डायरेक्टरी  जारी  करने  का  इस  बिल  में  प्रावधान  होना  बहुत

 आवश्यक  है  ॥

 हमारे  समाज  में  सके  मिलीं  के  सामने  कई  तरह  कीं  प्रॉब्लम्स  आती  कहीं  std  डेथ

 का  मामला  हमारे  सामने  भाता  कहीं  बलात्कार  का  मामला  भाता  तो  कहीं  महिलाए

 स्युसाइड  करती  इसके  सम्बन्ध  में  मैं  सुझाव  देना
 चाहती हू  कि  इन  फैमिली  कोट  में

 उन  सब  मामलों  को  एक  ही  जगह  सुना  जाना  चाहिए  और  जल्दी  उसका  निर्णय  हो  |  क्योंकि  हम

 देखते  हैं  कि  हमारे  न्यायालयों  में  कई  कई  सालों  तरक  केसेज  का  निक्षेप  नहीं  हो  पाता  ।  फिर  एक
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 ही  स्थान  पर  सुनवाई  के  दौरान  दोनों  पक्ष  एक  दूसरे  की  बात  आसानी  से  सुन  समझ  सकते  हैं

 यदि  हम  इस  इलाज  को  भी  इस  बिल  में  जोड़  दें  तो  वह  हम  सबके  हित  में  आजकल  कोट स

 में  जहां  निर्णय  होने  में  समय  लगना  वहीं  पैसा  भी  बहुत  खच  होता हैं  और  इस  कारण  महि  लाएं

 कुछ  कर  महीं  पातीं  ।  इसलिए  महिलाओं  से  सम्बन्धित  मामलों  का  निर्णय  फेमिली  कोर्स  में

 होना  जरूरी  है  ।  हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  टाइम-बाद ढ  रखना  चाहिए  जिससे  देरी  से  भी

 बचा  जा  सके  मौर
 महिलाओं

 के  सामने  कोई  प्रॉब्लम  भी  खड़ी  न  हो  ।

 एक  सुझाव  मैं  यह  देना  चाहती  हुं  fe  चू  कि  महिलाएं  एजी टे शान  नहीं  कर  इसलिए

 उनको  फ्री  लीगल  ऐड  का  प्रावधान  भी  रहना  चाहिए  ।  क्यों  कि  सारी  महिलाओं  के  सामने  Ta  को

 प्रॉब्लम  भी  आती  है  और  इस  कारण  वे  कुछ  कर  नहीं  पाती  ।  इसके  साथ  साथ  किसी  एडवोकेट

 की  जरूरत  भी  नहीं  होनी  चाहिए  भर  फ्री  लीगल  ऐड  का  प्रावधान  जरूर  रखा  जाना  चाहिए  |

 अन्तिम  सुझाव  मैं  यह  देना  चाहती  हू ंकि  हमारे  भारत  देश  में  गाँव  में  भर  समाज  में

 हमारे  सामने  कई  दिक्कत  पेश  आती  है  ।  वहां  कुछ  बड़े  लोग  किताब  मैं  चाहती  हूं  कि  हमारी

 कोर्स  वहां  जाकर  उन  लोगों  को  बुलाकर  मामलों  को  निपटारा  करें  ।  हमारी  बहन  ने  भी  यहाँ

 सुझाव  दिया  कि  हमें  मोबाइल  कोर्स  का  निर्माण  करना  चाहिए  |  जहाँ  जहां  प्रॉब्लम्स  हों  वे

 इल  कोर्स  वहीं  जाकर  वह  लोगों  को  बुलाकर  उन  मामलों  का  निर्णय  उनको  समझायें  ।  वर्ना

 हमारे  न्यायालयों  में  निर्णय  होने  में  सालों  लग  जाते  है  ।  इसी  कारण  में  मोबाइल  कोर्स  के

 निर्माण  के  सुझाव  का  समधन  कर  रही  हुं  ।

 मैं  चाहती  हु  कि  आप  मेरे  तमाम  सुझावों  पर  विचार  करेंगे  और  इस  बिल  में  उनको

 शामिल  करेंगे  तथा  सदन  में  बतायेंगे  कि  किन  सुझावों  को  आपने  मान  लिया  है  ।  इन  शब्दों  के

 साथ  मैं  इस  विल  का  समर्थन  करती  हु  कौर  इसको  लाने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  जी  और  माननीय

 मंत्री  जी  को  धन्य  वाद  देती  zg  |

 श्री  कृष्णा  कुमार  गोयल  ;  अध्यक्ष  जहाँ  तक  इस  विधेयक  का  प्रश्न  है  मैं

 समझता  हु  कि  कोई  भी  व्यक्ति  इस  विधेयक  का  विरोध  करेगा  ।  जो  इसके  औवजेक्टस  हैं  और

 जिनको  धारा  7  के  अन्दर  वर्णित  कियां  गया  है  उनको  देखते  हुए  इस  प्रकार  के  कोर्स  का  बनना

 आवश्यक  है  और  जिनको  बनाये  जाने  की  मंशा  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  बतायी  है  मैं  इस  बिल

 का  स्वागत  करता  हू  ।
 और  विशेष  कर  के  धारा  7  के  साथ  साथ  घारा  9  के  अन्दर  जितने  भी

 विवाह  जिनका  कि  अधिकार  अदालतों  की  धारा  7  में  उसमें  वह  प्राथमिकता  दंगी  कि

 इन  विवादों  को  आपसी  समझौते  के  आधार  पर  समाप्त  करें  और  उसकेਂ  लिये  आवश्यक  समय  =  |

 और  उसके  वाद  भी  अगर  सम्भव  न  हो  तो  डिक्री  न  दें  ।  मैं  समझता  हू  ।  दोनों  घाराओं  की  मन्ना

 अच्छी  है  भर  इसका  स्वागत  होना  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  जानना  चाहता  हूं  जो  बिल  मत्री  जी  लाये

 केवल  कानून  की  किताबों  में  रखने  के  लिये  लायो  गया  या  ईमानदारी  से  जिस  ध्येय  से  बिल

 लाया  गया  है  भदालतें  वनायी  जायें  उनको  बनाने  का  भी  ध्येय  सरकार  का  है  कि  नहीं  ?

 इस  बिल  में  जितनी  धारायें  हैं  सब  जगह  स्टेटगवनेमेंट  लिखा  है  |  स्टेट  गबनंमेंट  नियम  बनायेंगी
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 जहाँ  चाहेगी  अदालतें  कोन  उसके  जज  बनाये  जायें  ag  वही  तय  करेगी  हाई  कोट  से

 क्या  क्या  योग्यता  क्या  उसका  स्टाफ  उनकी  सेलरी  gil  यह  सब  बातें  स्टेट

 गवर्नमेंट  पर  तो  चार्ज  है  मंत्री  महोदय,आप  पर  कि  यह  जो  विधेयक  लाया  गया  है  सरकार

 की  नियत  इस  विधेयक  को  लागू  करने  की  कतई  नहीं  है  ।  क्या  आप  उत्तर  देते  समय  सदन  को

 विश्वास  दिखायेंगे  कि  आप  6  महीने  में  या  एक  साल  के  अन्दर  इसको  dag  करेंगे  सरे  देश  में

 आज  समाज  और  परिवार  में  जो  विसम  परिस्थितियाँ  कोई  भी  राज्य  नहीं  है  जहां  यह

 समस्या  न  हो  ।  आवश्यकता  यह
 है  कि  सारे  राज्यों  में  यह  कानून  तुरन्त  लागू  होना  चाहिये  और

 जो  आपको  मथा  योग्यता  क्या  हो  यह  सब  आपको  ही  तय  करना  चाहिये

 भर  इन  बातों  को  स्टेट  गवन  मेंट  पर  नहीं  छोड़ना  चाहिए  ।  लेकिन  लगता  है  कि  मंत्री  महोदय  ने

 केवल  जो  इस  प्रकार  की  जोरदार  मांग  थी  कि  ऐसी  अदालतें  बनायी  जायें  उसको  केवल  शब्द  रूप

 में  स्वीकार  किया  है  |  इसको  कहीं  पर  क्रियान्वित  करने  की  सरकार  की  नियत  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कथनी  और  करनी  में  अन्तर  मिटा  देना  चाहते  हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासबान  :  अध्यक्ष  6  बज  गये  हैं  हम  लोग  कितनी  देर

 तक  बैठेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक
 भूख  लगे  |

 श्री  रामविलास  पासवान  :  जो  आडर  पेपर  लिस्ट  आफ  बिजनेस  इसके  मुताबिक  तो  12

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  यह  सेशन  याद  तो
 रहेगा

 श्री  चा प्र विलास  पासवान  भाप  एक  टाइम  मुक़र्रर  कर  दें  कि  8,  9  बजे  तक  सदन

 चलेगा  ॥

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  अपर  12  बजे  के  लाद  देना  ही  है  तो  कल  सवेरे  बैठ

 जाप ॥ ॥

 थो  रामविलास  पासवान  :  ऐसी  क्या  जल्दी

 थी  मनीराम  बागड़ी  :  देखिये  अध्यक्ष  हम  ज्यादा देर  नहीं

 6-00 00

 खेल  विभाग  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य
 विभाग

 में  उपमंत्री

 at  सल्लिकाजुन  :  अब  तक  निरन्तर  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  ने  सभा  को  कार्यवाही

 चलाने में  सहयोग  दिया  अब  मैं  उनसे  जोरदार  अनुरोध  करता  कि  वे  अपनी  समझदारी  का

 परिचय  दें  ताकि  खर  नार  कांयं  परा  at
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 श्री  acta  हम  सहयोग  देनें  को  तैयार  परन्तु  यह  राज  पारित  नहीं  किया

 जा  सकता  ॥

 शी  मल्लिका न  प्रत्येक  विधेयक  के  लिये  उन्हे  कम  कम  समय  लेना  चाहिये

 अध्यक्षों  महोदय  :  आप  इस  समय  टाइम  जाया  न  करें  पके  जायें  |

 श्री  सनी राम  बागड़ी  :  पहले  फैमिली  कोर्ट  को  पास
 दी

 जिये  ।  उसके

 वाद  देखेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  |  पांच  मिनट  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  मैं  अपना  भाषण  पांच  मिनट  में  समाप्त  नहीं  कर  सकती  ॥

 संसद  में  जिस  तरह  से  इन  सामाजिक  विधेयकों  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  मैं  उस  का  कड़ा

 विरोध  करती  हूं  ।
 ये  अन्तिम  दिन  को  लाये  गये  है  ।  इन  पर  उचित  चर्चा  संशोधनों  पर

 उचित  विचार  के  लिये
 समय

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  ऐसा  नहीं  चल  सकता  |

 अध्यन  महोदय  :  ठीक  है  ।  आप  कुछ  सुझाव  दी  बहुत  अच्छे  सुझाव  दीजिये  ।  आप

 इन  सुझावों  को  पुत्र  प्रभाव  के  साथ  न  कि  गुस्से  में  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  सामाजिक  विधेयकों  के  मामले  में  मैं  गुस्से  से  काम  नहीं  लेती  ।

 श्री  दो जब लकर  :  ऐसे  महत्वपूर्ण  विधेयकों  के  लिए  उचित  समय  नहीं

 दिया  जा  रहा  है  ।

 श्रीमती  गीता  सबसे  पहली  बात  जो  वास्तव  में  एक  बहुत  ही  गंभीर  बात  वह

 यह  है  कि  यह  विधेयक  हमें  बहुत  जल्दी  में  परिचालित  किया  गया  है  और  माननीय  मन्त्री  ने  विधेयक

 पर  विचार  करते  के  लिए  अथवा  इसे  पारित  करने  हेतु  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  को  इसके

 साथ  संलग्न  करना  उचित  नहीं  समझा  अथवा  इसके  लिए  उन्हें  समय  नहीं  मिला  है  ।  यहं  एक

 गंभीर  मुद्दा  है  मैं  आपको  विश्वास  दिलाती  हुं  ।  मैं  यह  गुस्से  के  लिए  नहीं  कह  रही  हू  ।  परन्तु
 मैं  महसूस  करती  हु  कि  यदि  सामाजिक

 कानूनों  का  सत्ता  पर  कोई  गंभीर  प्रभाव  होना  तो

 उनके  उद्देश्यों  को  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  बतलाना  अर्थात  गंभीर  रूप  से  इसका  क्या  उद्देश्य  है

 कार्य  पालिका  भर  संसद  का  इस  बारे  में  स्पष्ट  दृष्टिकोण  होना  चाहियें  ताकि  अन्त  में  वह  व्यक्ति

 जो  कानून  की  दृष्टि  से  इस  पर  कार्यवाही  यह  महसूस कि  यह॒दिधेयक  ईमानदारी  के  साथ

 समाज  पर  लागू  किया
 जा  रहा  यहां  पर  मैं  यह  महसूस  करती  हूं  कि  एसा  नहीं  किया  गया  ।

 इसीलिए  मैं  कहती  हु  कि  जल्दी  करने  का
 कोई  फायदा  नहीं  है

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  के  बारे  में  मैंने  क्यों  कह  इससे  एहले  कि  मैं  किसी  अन्य

 खण्ड  को  मैं  यह  पूछना  चाहती  हु  कि  न्यायधीश  के  रूप में  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त  कियां
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 न्यायधीशों  का  साग  शन  करना जायेगा  ।  इस  बारे  में  कुछ  विचार  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  ।  परन्तु

 चाहिए  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  इस  बारे  में  उद्देश्य  और  कारणों  का  कथन  आवश्यक

 आपने  इनको  बताया  नहीं  है  ।  परन्तु  यहां  पर  आप  यह  कह  रहे  है  ।

 ग्रह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जाएगा  कि  वे  व्यक्ति  जो  विवाह

 रिश्ते  को  रक्षा  एवं  अभिरक्षा  करने  तथा  बच्चों  और  के  कल्याण  की  आवश्य  कता

 के  प्रति  बचन  ag  हैं  कौर  अहर्ता  प्राप्त  व्यक्ति —

 यहां  पर  प्रश्न  यह  कि  ये  न्यायालय  विवाह  के  रिश्ते  की  रक्षा  तथा  अभिरक्षा  हेतु  किस

 गति  के  साथ  इस  विषय  पर  फैसला  करेंगे  ।  अब  प्रइन  यह  है  कि  हमारा  समाज  अभी  ऐसी

 स्थिति  में  नहीं  पहुंचा  हैं  जहाँ  मूल  समस्या  यह  हो  कि  शादियाँ  zz  रही  हूँ  ।  वह  समस्या  नहीं  है  ।

 हमारे  समाज  की  सबसे  गंभीर  समस्या  पुश्तैनी  जायदाद  ।  यही  हमारे  समाज  में  है  ।  ऐसा  होने

 के  कारण  लाखों  एसे  परिवार  जहां  कहने  को  वीरबाहु  का  रिश्ता  सुरक्षित  दशा  में  परन

 महिलाओं  का  असहनीय  अपमान  किया  जाता  है  और  इस  प्रकार  पूर्ण  विवाह  के  रिश्ते  के  साथ

 एसा  बर्ताव  किया  जा  रहा  है  कि  वास्तव  में  यह  हमारा  एक  प्रकार  से  अपमान  है  ।

 [-: |: इ  न्यायधीशों  के  चयन  का  क्या  आधार  है
 ?

 कुछ  ऐसी  व्यवस्था  क्यों  न  at  कि  विवाह

 के  रिश्ते  की  रक्षा  तथा  अभिरक्षक  करने  में  महिलाओं  की  प्रतिष्ठा  पर  अवश्य  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए
 ?  आप  कह  सकते  हैं  कि  केवल  महिलाओं  की  ही  प्रतिष्ठा  का  ध्यान  क्यों  जाना

 चाहिए  पुरुषों  की  क्यों  नहीं
 ?

 पुरुषों  की  प्रतिष्ठा  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 लेकिन  आज  के  समाज  में  महिला  की  प्रतिष्ठा  की  दशा  सबसे  खराब  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहूं

 कि  वास्तव  में  यह  विवाह  प्रथा  की  ही  विपरीत  है  ।  हमारे  समाज  में  यह  एक  बड़ी  समस्या  है  ।

 इसलिए  मैं  यह  महसुस  करती  हू  कि  अगर  आप  जल्दबाजी  में  कार्य  करेंगे  कई  दफा  इस

 वास्तविक  अथ  ही  समाप्त  हो  जाता  है  मेरे  विचार  से  मेरी  यह  धारणा  इसमें  निहित  की  जा  सकती

 थी  किन्तु  ऐसा  नहों  किया  गया  है  ।  इस  अन्तिम  अवस्था  में  इस  विधेयक  को  गंभीरता  से  अध्ययन

 करने  का  और  संशोधन  पेश  करने  का  हमें  अवसर  नहीं  मिला  है  ।

 मेरा  विचार  &  कि  मन्त्री  जी  संशोधन  लाकर  इस  विधेयक  में  ऐसी  शब्दावली

 शामिल  करेंगे  जिसमे  इस  समूचे  मामले  पर  प्रकाश  पड़ेगा  कि  कुटुम्ब  न्यायालय  HA  और  किस

 भावना  से  इसे  हल  करने  |

 दुसरे  मेरे  मित्रों  ने  इसको  बहुत  आलोचना  की  है  और  उन्होंने  जो  तके  दिए  हैं  उनसे  मैं

 पुरी  तरह  सहमत  हु  ।  उन्होंने  चनावी  हथकंडा  आदि  कहा  है  ।  इस  समय  मैं  चुनावों  की  बात

 नहीं  कर  रहा  ।  लेकिन  चनाव  हो  या  न  मेरे  विचार  से  इसे  अपनी  इज्जत  बचाने  के  लिए

 लाया  गया है  |  अन्यथा  इस  सारे  मामले  पर  अधिक  विचार  किया  गया  |  आइये  देखें  कि

 शरू
 में  ये  न्यायालय  HA  बनेगे  ।  यह  बहुत  स्पष्ट  लिखा  गया  है  कि  यह  उस  तारीख  को  प्रवृत्त

 जौ  केन्द्रीय  सरकार  राजपत्र  मैं  अधिसूचना  द्वारा  नियत  करेगा  विभिन्न  राज्यों  के  लिए

 विभिन्‍न  तारीखें  नियत  की  जा  सकती  हैं  ।  शुरू  से  हो  भाप  यह  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  कि  विधेयक  के
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 रना

 पास  हो  जाने  के  बाद  कुछ  राज्य  अपनी  मर्जी  से  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  विभिन्‍न  तारीखों  से

 उसे  लाग  करेंगे  ।  शुरू  मैं  ही  उसमें  भिन्नता  भा  गई  |

 अब  हम  नियम  सम्बन्धी  प्रश्न  पर  आते  हैं  ।  यह  निश्चय  ही  दिलचस्प  बात  हैं  कि  सभी

 महत्वपूर्ण  बातों  को  नियमों  के  अंतगर्त  लाया  जाना  है  ।  पहली  बात  तो  मेरे  सभी  साथियों  ने

 बतायी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किया  मुख्य  बातें  कहिए  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  मैंने  शुरू  में  ही  कहा  है  कि  इन  बातों  का  विशेष  रूप  से

 व्याप्त  वातावरण  के  बारे  स्पष्ट  करण  जरूरी  है  ,  जब  मैंने  बोलना  आरंभ  नहों  किया  उस

 समय  बहुत  सुखद  और  प्रसन्नता  भरा  वातावरण  था  ।  बात  को  बहुत  हलके  ढंग  से  लिया  जा  रहा

 था  जो  सामाजिक  fafa  निर्माण  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  होता  ।  मेरो  भी  अनुरोध  है

 कि  इस  बात  को  मानकर  आप  मुझे  अपनी  बातें  कहने  के  लिए  कुछ  समय  दें  ।  मैं  मदारी  नहीं  हूं  ।

 मुझे  कुछ  समय  जरूर  मिलना  जाहिए  ।  मैं  भरसक  प्रयत्न  कर
 रही  हूं  )

 मैं  नियमों  पर  आती हूं  ।  दोनों  पक्षों
 से

 मेरे  fata  कहा  है  कि  आप  एक  मुख्य  न्यायाधीश

 करेंगे  ।  वे  राज्य  सरकारों  से  कह  रहे ंहैं  कि  उस  न्यायाधीश  के  साथ  परामर्श  करके  कुछ

 अन्य  न्यायाधीश  नियुक्त  किए  जायें  ।  इस  विषय  में  महिला  न्यायाधीश  नियु  क्त करने  की  बात  नहीं

 सोची  गई  और  कई  अन्य  योग्यताओं  वाले  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  के  बारे  में  नहीं  सोचा  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उन्होंने  महिलाओं  को  नियुक्त  करने  पर  प्र  निबन्ध  लगा  दिया  है  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  यह  बात  नहीं  है  ।
 हैं  भाप  ने  विधेयक  पढ़ा  होगा  ।  खण्ड  5

 में  नियम  दिये  गए  हैं  कि  किसे  सम्बद्ध  किया  आदि  ।  केवल  सामाजिक  कार्यों  में  लगा  हुआ

 कोई  संस्थान  या  संगठन  ही  सम्बद्ध  हो  सकेगा  |  सामाजिक  काय  क्षेत्र  में  लगे  व्यक्ति  ही

 उसमें  भा  पायेंगे  ।  मुझे  पता  नहीं  कि  वे  लोग  कौन  हैं  जो  पेशे  के  तौर  पर  लोगों  के  कल्याण  और

 सामाजिक  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं  ।  आशा  है  विवाह  विधेयक  में  जेसे  लोग  है  बसे  ही  लोग  यहाँ  नहीं

 है  ।  तथापि  जो  भी  गेर  सरकारी  संगठन  बनाया  जा  रहा  है  और  जो  भी  गेर  सरकारी  व्यक्ति  उसमें

 शामिल  किये  जा  रहे  उन्हें  इससे  सम्बद्ध  किया  जा  रहा

 प्रोਂ  aq  दण्डवत  :  शायद  वे  पतियों  को  पेशेवर  मान  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  उसमें  पति  हीं  पति हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  यदि  मधु  दण्डवते  उसमें

 भाति  हैं  तो  मैं  विधेयक  के  पक्ष  में  मत  दगी  ।

 अब  किसे  सहयोजित  किया  जायेगा  गौर  कैसे  उन्हें  सहयोजित  किया  इसे  नियमों

 में  बाँध  दिया  गया  इसमें  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकार  उच्च  न्यायालय  से  परामर्श  करके

 ऐसी  में  और  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिए  तौर  ऐसी  शर्तों
 के  अधीन  रहते  हुए  इन  व्यक्तियों  को

 सहयोजित  करेगी  जसी  ag  उचित  समझेगी  |  उन्हें  किस  ढंगसे  सहयोजित  किया  यह  राज्य

 सरकारों  पर  छोड़ा  गया  हैं  ।  उन्हें  किस  प्रयोजनों  सहयोजित  किया  जायेगा  यह  भी  राज्य
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 गिए

 कारों  पर  छोड़ा  गया  है  ।  नियम  राज्य  सरकारें  बनायेंगी  ।  वे  कुटुम्ब  न्यायालयों  में  एक  नई

 अवधारणा  लागू  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  हर  चीज  को  लागू  करने  का  ढंग  वहीं  रखना

 चाहते  जो  राज्य  सरकार  उचित  समझे  ।  केन्द्रीय  सरकार  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  कोई

 निदेश  नहीं  देती  ।  कुटुम्ब  न्यायालयों  को  एक  प्रकार  से  ऑपचारिक  रूप  से  स्थापित  किया  जा  रहा

 है  ।  पम  देशों  में  अनेक  कुटुम्ब  न्यायालय  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  अब  सब  ठीक  है  |

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  यह  ठीक  नहीं  ठीक  तो  तब  होता  यदि  इसे  उचित  ढंग  से

 किया  जाता  ।  इन  सभी  बातों  के  लिए  विधेयक  में  उचित  सांविधिक  उपबन्ध  होने  चाहिए  थे  ।

 साथ  ही  मेरे  मित्र  ने  जूरी
 का  प्रश्न  उठाया  है  जो  बहुत  संगत  है  ।  उसके  लिए  उपबन्ध

 क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें

 ध्वनिमत  गोता  मुखर्जी  :  मैंने  एक  भी  असंगत  बात  नहीं  कही  यदि  मैं  असंगत  बोला  तो

 आप  मुझे  रोक  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे  आपको  आपके  दल  की  सदस्य  संख्या  के  अनुसार  समय  देना

 होता है  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  दूसर  हर  विधेयक  के  मामले  में  समय  बढ़ाया  गया  है  ।  केवलਂ  इसी

 विधेयक  के  बारे  में  आप  समय  नहीं  बढ़ा  रहें  मैं  तो  यथासंभव  शीघ्र  बोलने  का  प्रयास  कर

 रही  मैं  विधेयक  से  अत्यन्त  संगत  बातें  ही  कर  रही  हू
 |

 विधेयक  में  कई  ऐसे  उपबन्ध  हैं  जिन्हें  समझना  कर्टिन  है  ।  उदाहरण  के  लिए  विधेयक  में

 उपबन्ध  है  कि  केवल  ऐसे  जिलों  में
 gers  न्यायालय  होंगे  जिनकी  10  लाख  जनसंख्या  होगी  ।  बहुत

 से  जिलों  की  जनसंख्या  10  लाक  नहीं  है  ।  वहां  ये  कुर्ब  न्यायालय  नहीं  होंगे  ।  उनका

 कहना  है  कि  सब  डिंवीजनंल  न्यायालयों  या  जिला  न्यायालयों  में  लंबित  सभीं  मामले  भी  कुट

 न्यायालयों  को  अन्तरित  कर  दिए  जायेंगे  |  इसका  art  यह  हुआ  कि  गांवों  की  महिलायें  सब

 डिबीजनल  न्यायालयों  में  और  निचलेਂ  न्यायालयों  में  जाती  उन्हें  जिला  न्यायालयों  मैं  जाना

 होगा  |  ag  अथ  भी  हुआ  कि  प्रक्रिया  को  अधिक  लंबा  भर  जटिल  बनाया  जा  रहा  aft  ऐसा

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  |

 इसी  प्रकार  अपील  करने  का  भी  उपबन्ध  --

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कृपया  समाप्त  करें  |

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  आप  चाहे  मुझे  समय  दें  या  न  विधेयक  के  संबन्ध  में

 मेरी  भावनायें  बहुत  तीब्र  हैं  ।  विधेयक  में  कई  ऐसे  उपबन्ध  हैं  जो  उसे  लाए  जाने  का  उद्देश्य  ही

 समाप्त  कर  देते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  भाप  निर्वाह  सम्बन्धी  उपबन्ध  कों  देखें  जो  बहुत  महत्वपूर्ण
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 जब  तक  आप  निर्वाह  के  सम्बन्ध  में  सिद्धांत  को  नहीं  बदलते  तब  तक  महिलाओं  को  निर्वाह  के

 लिए  कुछ  नहीं  मिलेगा  ।  आप  को  पता  हीं  है  कि  हर  मामले  में  कुछ  महीने  तक  तो  निर्वाह  को

 राशिदा  जाती  है  और  बाद  में  बन्द  कर  दी  जाती  है  |  महिलाओं  को  कुछ  नहीं  मिलता

 मैं  यह  कहू  कर  समाप्त  करती  हू  कि  माननीय  विधि  मन्त्री  जी  विधेयक  को  अभी

 रोक  लें  ।  कृपया  उसके  बारे  में  अघिक  विचार  करके  विधेयक को  अधिक  शक्तिशाली  बनाकर  पारित

 करें  ताकि  यह  अधिक  प्रभावी  हो  ।

 यह  विधेयक  प्रभावी  नहीं  है  ।

 एक
 प्रवर  समिति  नियुक्त  कीं  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  जो  चाहती  है  उसे  मैंने  लौटकर  लिया  है  ।  माननीय  सदस्य  चाहते हैं

 कि  सभा  शीघ्र  स्थगित  की  जाए  ।  मेरा  प्रस्ताव  यह है  इस  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  gay
 ग  घ६  ६  7.30  cara  की  जा बाद  हम  सिक्किम  ओर  पंजाब  सम्बन्धी  उदघोषणायें  लेगे  औ  ७.  बि  व

 सकती  है

 बिहार  अभी  श्री  होश  कुमार  गंगवार  और  श्री  वनातवाला  और  बोलने

 वाले हैं  |

 श्री  खरीदा  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  मैं  इस  कुटुम्ब  न्यायालय  विधेयक  का

 स्वागत  करता  हू  ।  इसके  सम्बन्ध  में  वहुत  सी  बातें  कही  जा  चुकी  हैं  जिनको  मैं  दोहराई गा  नहीं

 ae  बात  बिल्कुल  सही  है  कि  तलाक  इरादी  के  मामले  में  और  विवाह  से  उत्पन्न  अन्य  मामलों  में

 area  के  कोर्स  में  बहुत  देर  लगती  साथ  ही  अभिभावक  नियुक्त  करने  सं  रक्षक  नियुक्त

 करने  में  भी  बहुत  देर  लगती  थी  |  इस  बिल  में  जज  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  जो  अपनायें  दीगई

 हैं  उसमें  महिलाओं  को  प्रेफरेंस  दिय  गया  इससे  मैं  संतुष्ट  हू  लेकिन  एक  बात  में  कहना  चाहता

 ह  ।  इस  बिल  में  सेक्सन  (  4  )  में  जो  भहूंतायें  दी  गई  उसके  ast  महिलाओं  को  ढूँढ़ना

 मुश्किल  हो  जायेगा  ।  इसमें  लिखा  हुआ  है  :

 (#)  भारत  में  किसी  न्यायिक  पद  पर  या  feat  अधिकरण  के  सदस्य  के  पद  पर  या  संघ

 अथवा  राज्य  के  अधीन  किसी  ऐसे  पद  पर  जिसमें  विधि  का  विशेष  ज्ञान  अपेक्षित  कम  से

 कम  सात  बर्ष  तक  रहा  या

 किसी  उच्च  न्यायालय  का  या  ऐसे  दो  या  अधिक  न्यायालयों  का  कमसे  कम  सात  वह

 तक  अधिवक्ता  रहा  या

 ऐसी  भव्य  गीतों  रखता  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भारत
 के  मुख्य  न्यायाधिपति

 को  सहमति  से  निहित  की  जायें  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  अगर  इसमें  सात  ad  तक  प्रेक्टिस  करने  वाले  एडवोकेट  को  भी

 शामिल  कर  लिया  जिसकी  az  डिस्ट्रिक्ट  कोटਂ  में  ही  अच्छी  प्रेक्टिस  रही  तो  ऐसी

 महिलाओं  का  मिल  पाना  अधिक  सुनिश्चित  हो  जाएगा  ।
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 है  कि  हाइकोर्ट  में  ही  प्रैक्टिस  करता  रहा  डिस्ट्रिकट  कोट  को  प्रैक्टिस  भी  मानी  जायेगी  |

 थी  हरीश  कुतार  गंगवार  :  आप  इस  लाइन  को  फिरसे  पढ़  लें  |  उसके  बाद  निर्णय

 दें  कि  इसका  क्या  ag  निकलता  है  ?

 ofaay  उच्च  न्यायालय  का  या  ऐसे  दौ  या  अधिक  स्थायालयों  का  लगातार  कस  से  कम  7

 वर्ष  तक  अधिवक्ता  रहा  हो  1.0

 इसमें  डिस्ट्रिकट  कोर्ट  कही  दिखाई  नहीं  देताहै  |  इसलिए  इसमें  मैं  समझता  है  कल्प सुजन  हूँ  जिसको

 दूर  करना  चाहिए  ॥

 दूसरी  बात  यह  कही  गई  है  कि  दस  लाख  की  आवादी  वाले  स्थानों  लिए  कोट
 स

 की

 स्थापना  की  जायेगी  और  कुछ  अन्य  जगहों  पर  की  जायेगी  लेकिन  दस  लाख  कीं  आबादी  वाले  जिले

 हमारे  यहां  काफो  वह  छूट  जायेंगे  ।  अगर  आप  दस  लाख  के  बजाए  5  लाख  कर  दें  तो  ज्यादा

 अच्छा  मेरा  सुझाव  है  ।

 तीसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वकीलों  को  दूर  रखा  गया है  ।  उनको  कोट  में  जाते

 से  रोका  गया  आजकल  जबकि  हमारे  देश  में  80-85  फीसदी  आबादी  देहातों  में  रहती  उन

 लोगों  को
 कानन

 का  बिल्कुल  भी  पत्ता  नहीं  होता  गेर  कानूनी  तरीके  से  वे  अपनी  दरख़ास्त

 लिख  कर  फंस  जाते  इसके  लिए  आपको  कोई  विशेष  इन्तजाम  करना  चाहिए  ।  समाज कल्याण

 संगठनों  के  प्रतिनिधि  भीं  बात  नहीं  कर  जो  एक  कानन  का  ज्ञाता  कर  सकता  है  ।  इसलिए

 मैं  मंत्री  जी  से  अपेक्षा  रखता  हु  कि  वे  इस  बिल  को  वापिस  aa  और  एक  कैप्री  हैंलिम्व
 बिल

 तो  ज्यादा  बरच्छा  रहेगा  |  जो  प्रावधान  arg  इस  निल  में  निहित  किए  उनसे  आपका

 मनोरथ  पूरा  होने  वाला  नहीं  है  ।  अप  हर  जगह  पायेंगे  कि  डेडिकेटेड  लेजिसनेशन  यह  कोई

 अच्छी  बात  नही ंहैं
 ।  किस  प्रकार  के  रूल्स  ate  कितने  दिनों  के  बाद  व्यवहार  में  आयेंगे  ।

 इस  प्रकार  जो  लाभ  जनता  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिल  पाएगा  ।

 इसके  अलावा  मैं  यह  चाहता  था  बजाय  इसके  कि  यह  उस  तारीख  को  प्रवृत्त  जो

 केन्द्रीय  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा  नियत  करें  ओर  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  विभिन्न

 तारीखें  नियत  को  जा  सकती  हैं  1  तारीख  को  मुक़र्रर  कर  देते  तो  ज्यादा  अच्छा  रहता  |  पता

 नहों  आप  कब  इस  कोट  इस्ट  ख़लिश  करेगे  |  इनकी  नीयत  जानें  और  ईमान  जानें  हम  लोग

 कुछ  नहीं  कह  सकते  हैं  इतना  संतोष  जरूर  है  कि  ये  इसको  पास  करेंगे  भीर  जब  हम  आयेगें  तो

 लागू  करे  |

 ो  ale  एम०  बरकतवाला  :  माननीय  अध्यक्ष  पारिवारिक  झगड़ों

 को  शीघ्र  हल  करने  और  परस्पर  समझौते  का  प्रयास  करने  के  प्रशासनीय  चन्  ey  से  यह  विधायक

 लाया  गया  है  ॥

 इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  हैं  कि  हमारी  वर्तमान  न्याय  प्रयासों  के  भारत
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 समस्याओं  का  शीघ्र  समाज  और  न्यायोचित  हल  निकलने  में  देरी  होती है  ।  साधारण  व्यक्ति  के

 लिये  न्यायालयों  में  निर्धारित  अवधि  में  न्याय  प्राप्त  करना  असंभव  है  ।  पारिवारिक  झगड़ों  में

 संबधित  पक्ष  लम्बे  समय  तक  मुकदमों  की  प्रक्रिया  मेंह  उलझे  रहते  हैं  ।  म।ननीय  मंत्री  ने  इस

 विषय  में  प्रशंसनीय  कदम  उठाया  है  ।.  1976  में  भी  परिवार  संबंधी  झगड़ों  के  faq  विशेष

 का  प्रावधान  करने  के  उद्देश्य  से  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  विया  गया  था  |

 लेकिन  पारिवारिक  झगड़ों से
 संबंधी  प्रक्रिया  में  उल्लेखनीय  परिवहन  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  नहीं

 जानता  कि  इस  प्रक्रिया  कुटुम्ब  न्यायालय  में  शामिल  किया  जा  रहा  है  वास्तव  में  कहां  तक  स्थिति

 में  सुधर  होगा  ।  फिर  भी  मैं  यहाँ  पर  जोर  गा  कि  इसके  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में  कानून  की

 कानून  चलाने  वाले  प्रशासकों  पर  निर्भर  अत  :  इन  कानन  को  क्रियान्वित  एवं

 न्यायाधीशों  को  सौपी  जानी  चाहिए  जो  न  fag
 कानन

 की  इस  बिशेष  शाखा  का  seal  ज्ञान  रखते

 हों  अपितु  जिनकी  उचित  बचन  qeaT  हो  तथा  जो  व्यवहारिक  हो  भौर  इस  प्रकार  के  मामलों  में

 पूरी  तरह  प्रशिक्षित  हों  |

 मघ  दंडवते  :  और  जो  पारिवारिक  रगड़ों  से  भी  परिचित  हों  |

 थी  एम  बनातवाला  :  मैं  यहां  पर  विधि  आयोग  के  59  वें  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों

 की  ओर  इस  सम्मानीय  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  विधि  agit  ने  अपने  59  वे

 प्रतिवेदन  से  पृष्ठ  13  पर  कहा  है  :

 सुझाव  है  कि  राज्यों  को  यथा  समय
 कुट  कब

 न्यायालयों  की  स्थापना  पर

 विचार  करना  चाहिए  ।  इसके  अध्यक्ष  ऐसे  व्यक्ति  होंगे  जो  कानून  के  सुविज्ञ  तो

 होंगे  ही  उन्हें  झगड़ों  को  माननीप  ढंग  से  निपटाने  का  प्रशिक्षण  भी  दिया

 जाएगा  ॥

 मैं  इस  तथ्य  पर  जोर  दूगा  कि  विधेयक  के  अपने  :  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 अधिनियम  बन  जाने  के  पश्चात  इन  न्यायालयों  में  बड़ी  सावधानी  पुस्तक  न्यायाधीशों  का  चुनाव

 होना

 प्रो०  एन०  एम०  जी०  टेगोर  (TEX)  :  यह  ठीक  है  |

 at  बनात वाला  :  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  qatar  न्यायाधिकारियों  को  ही  म

 न्यायालय  में  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  निसंदेह  उन्हें  कुटुम्ब  कानूनों  और  qweqUay  की  पूरी

 जान  कारी  होनी  चाहिए  ।  एक  मुद्दा  और  है  जिसे  cara  में  रखना  चाहिये  ।  विभिन्‍न  धार्मिक

 समुदाय  विशेष  रूप  में  मुसलमानों  के  अपने  वैयक्तिक  कानून  है  ।  कूट  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 को  इन  वैयक्तिक  कानूनों  में  पारंगत  होना  और  इसके  अलावा  न्यायाधीश  ही  वह  व्यक्ति

 हैे  जो  कि  इन  कानूनों  की  व्यवस्था  के
 प्रति  पूर्णतया  वचनबद्ध  है  जिसे  इसका  ज्ञान  है  तथा  इन  में

 विश्वास  हैं  ।  वही  अथ  पूर्ण  सुलह  करवाने  में  समय  होगा  तथा  अन्तत  उसी  से  समाज  को  फायदा

 पहुं  जायेगा
 जिस  विवाद  मैं  पक्षकार  किसी  विशेष  बेंयवितिक  कानून  को  मानने  वाले  हैं  उसके

 न्यायाधीश  भी  उसी  वैयक्तिक  कानून  को  मानने  वाला  होना  चाहिए  ।
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 इस  faa  में  मैंने  एक  संशोधन  की  सूचना  दे  दी  है  जिसे  मैं  उचित  समय  पर  पेश  करू
 गा

 और  आपकी  इजाजत  से  उस  पर  ब्यौरे  में  बोला गा
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  उस  पर  अभी  बोल  सकते  हैं  ।

 सध  दंडवते  :  वह  सविस्तार  वोल  चुके  हैं  ।

 श्री  बनात वाला :  आप  हमें  उखाड़ने  की  कोशिश  कर  रहे है
 ।  मैं  आपको  बेचैन

 करने  की  कोशिश  कर  रहा  हु

 विधेयक  का  एक  उद्देश्य  विवाद  को  शीघ्र  निपटाना  हैं  ।  यह  एक  प्रशंसनीय  उद्देश्य

 विशेष  रूप  से  अम्न  विवादों  के  मामलों  में  ।  ऐसे  विवादों  का  वषों  तक  चलते  रहना  एक

 स्थिर  प्रवृत्ति है
 |

 इस  विधेयक  में  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  जिसके  अंतगर्त  काय  वाही  समाप्त

 हो  जानी  इस  विधेयक  में  ही  यह  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  कि  कार्यवाही  जितनी

 जल्दी  हो  सके  समाप्त  की  जानी  चाहिए  जेसा  कि  आप  चाहते  है  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करू  ।

 लेकिन  साथ

 श्री  सत्यनारायण  राव
 :  यह  बहुत  संगत  है  |

 श्री
 बनात वाला  (aaa)

 :  साथ  ही  विधेयक  में  ही  ऐसा  प्रावधान  कर  ag  स्पष्ट
 स

 कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  ये  कार्यवाहियाँ  इसके  आरंभ  होने  कीं  तिथि  से  6  महींने  या  1  ब्र

 की  अवधि  में  ही  समाप्त  हो  जानी  चाहिए  —

 एनਂ  रंगा  :
 बहुत  अच्छे  ।

 थ्री  बनात वाला  :  इस  संबंध  मेरा  अन्य  संशोधन  भी  जिसके  ert  में  मैं  उपयुक्त

 समय  पर  विस्तार  से  बोलना  i

 अपना  वक्तव्य  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  ये  कानून  कुछ  जटिल

 माननीय  सदस्या  श्रीमती  शीला  गोपालन  ने  कहा है  कि  निशुल्क  कानूनी  सहायता  का  उपबन्ध

 भी  किया  जाना  चाहिए  |  लेकिन  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  संबंघ  में  मैं

 उनके  विचार  का  समधन  करता  |

 धन्यवाद  |

 गोमती  किशोरी  सिन्हा  :  अध्यक्ष  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  आपने  मुझे  इस

 विधेयक  पर  बोलने  का  समय  दिया है  ।  यह  विधेयक  ada  लोक  संभा  के  अन्तिम  सत्र  के

 अन्तिम  दिन  पेदा  किया  गया  है  ।
 चू

 कि  काय  अधिक  हैं  सदन  को  इसको  शीघ्र  पारित  करना

 तथापि  मैं  इस  यकायक  का  स्वागत  करता  हू  जिसमें  असफल  विवाह  कारण  उत्पन्न  विवादों

 का  निपटारा  करने  के  लिए  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया है  ।  परिवार

 न्यायालयों  का  कार्य  भार  कम  करेंगे  तथा
 विवादों

 का  तुरन्त  निपटारा

 135



 27  1984 कूच  न्यायालय  विधेयक

 विधि  आयोग  ने  aga  पहने  1974  में  इन  कुरान  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  की

 सिफारिश  की  थी  लेकिन  समाज  कल्याण  संगठनों  मौर  महिला  संस्थाओं  द्वारा  दवाव  खाने  जाने  के

 च्ार्ण  सरकार  ने  10  वर्षों  के  पश्चात  यह  कानून  प्रस्तुत  किया  है  ।  विधि  आयोग  ने  इस  बात  पर

 बल  दिया  था  फि  पारिवारिक  विवादों  का  निपटारा  करते  समय  न्यायालयों  को  मानवीय
 दु्ड्टिकॉण

 अपनाना  चाहिए  उन्हें  मात्र  तकनीकियों  में  नहीं  जाना  चाहिए  अपितु  विवादों  को  लिपटाने  के  लिए

 उन्हें  समझौता  कराने  का  प्रयत्न  करना  मैं  इस  उपबन्ध  का  स्वागत  करता  हूं  जिसमें

 न्यायालय  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  किसी  चिकित्सक  ऐसे  व्यक्ति  विशेषकर  महिला

 जिनका  किसी  दल  से  सम्बन्ध  नहीं  है  अथवा  ऐसे  व्यक्ति  जो  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  सेवाए

 प्राप्त  करे  जो  न्यायालय  को  stat  कार्य  निपटाने  के  लिए  किसी  परिवार  की  भलाई  करने  में
 समान

 हो I

 यह  एक  अच्छा  उपबन्ध  है  जिससे  वकील  करते  अधिकार  समाप्त  हो  गया  है  ।  इससे

 विवादों  का  शीघ्र  निपटान  होगा  ।  आरम्भ  में  यह  न्यायालय  कम  से  कम  10  लाख  वी  आबादी

 वाले  नगरों  या  केन्द्रों  में  स्थापित  किए  जाएंगे  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  सुविधा  और  अधिक  क्ष  त्रों

 तक  विस्तार  किया  जाना  चाहए  ताकि  समाज  के  सभी  वर्गों  को  यह  सुविधा  सुलभ  हो  सके  ।

 समाज  कल्याण  संस्थाओं  अथवा  संगठनों  को  इन  न्यायालयों  में  डदिशयत  दर्ज  करने  का

 अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।  अन्त  में  मैं  यह  सुझाव  दू  गी  कि  विवादों  के  मिंटो  के  लिए  कोई

 समय  सीसा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।  भाप  जानते  हैं  कि  1960  के  दशक  के  प्रारम्भ  में  लोक

 सभा  के  के  कुछ  सदस्यों  ने  र्कंडिनेविया  देशों  का  अनुसरण  करते  हुए  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  किया  ari  उस  समय  मुख्य  उदेश्य  यह  था  कि  विशेष  रूप  से  के

 मामलों  में  सुनवायी  बन्द  कमरे  में  होनी  चाहिए  तथा  उन्हे  प्रचार  से  बचाना  चाहिए  ।  बाद  में

 दहेज  अपराधों  के  संकट  ने  गंभीर  रूप  धारण  कर  लिया  जिसके  परिणाम  स्वरूप  आत्महत्या  कौर

 यहां  तक  कि  हत्या  के  मामले  होने  लगे  |  हम  चाहते  हैं  कि  wera  न्यायालयों  को  अपराध  के

 मामले  भीं  निपटाने  चाहिये  ।

 अन्त  में  मैं  यह  सुझाव  दू  गी  कि  इस  विधेयक  ने  इस  बात  का  कोई  जिक्र  नहीं  किया  है  कि

 यह  कानून  मुसलमान  स्त्री  पर  लागु  होता  या  नहीँ  qe  कानून  सभी  महिला भों  पर  चाहें  वे

 किसी  भी  eg  की  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  अध्यक्ष  मिली  कॉट  बिल  पर

 बोलते  हुए  मैं  अपनी  भावना  सदन  के  सामने  रखना  चाहती  हूं  ।  यह  चिता  का  विषय  रहा  है  कि

 आज  को  हमारी  न्यायालय  व्यवस्था  परिवार  और  समाज  में  महिलाओं  तथा  बच्चों  को

 उचित  समय  में  न्याय  दिलाने  में  प्रसाद  रही  इसीलिए  फैमिली  कोट  की  मांग  जोरदार  ढंग

 से  उभरकर  भाई  ।  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं
 ।

 यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।  महिलाओं  और  बच्चों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए
 खास  कर  महिलाओं  को  संरक्षण  देने  के  न्याय  देने  के  लिए  यह  विधेयक  सदन  के  सामने  आया

 मैं  समझती  हूं  आजादी  के  बाद  देश  मे  महिलाओं  की  सामाजिक  सुरक्षा  के  लिए  बहुत  से

 कानून  बनाये  गये  जो  कि  ना  काम  रहे
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 aa  भी  फेमिली  कोट  विधेयक  लाया  गया  है  ।  इस  तरह  से  एक  सामाजिक  अभियान

 महिलाओं  के  उत्थान  के  लिए  चलाया  जा
 रहा  है उसी  का  एक  छोटा  सा

 हिस्सा  यह  बिल
 के  जरिये

 यहाँ  येश  किया  जा  रहा

 इस  विधेयक  के  बारे  में  काफी  बातें  बताई  जा  ककी  हैं मैं  उन  बातों  को  दोहराना  नहीं

 चाहती  |  लेकिन  जब  हम  सब  महिला  सदस्य  बात  कर  रहीं  थी  तो  हमारे  मन  में  यह  बात  आई

 थी  कि  सिफ  परिवार  में  जो  डिस्प्युट्स  या  डायवसं  होते  उसके  लिए  ही  यह  फैमिली  कोटे

 कायम  किया  जा  रहा  है  ।

 रेप  और  डाउरी  भारी  केसेज  के  लिए  इसकी  व्यवस्था  नहीं  लेकिन  जबਂ  मैंने  इसको

 समझने  की  कोशिश  जहां  तक  मेरा  मालमात  है  कि  क्रिमिनल  केसेज  के  लिए  यह  कोटे  काम

 नहीं  करेगा  |  सिविल  कोटे  की  तरह  यह  काम  करेगा  ।  लेकिन  यहां  मैं  कहना  चाहतीं  हूं  कि  काफी

 परिवार  के  डिस्प्पूट्स  या  डायवसे  की  डायरी  से  मिले  जून  रहते  डायरी  के  कारण  डिस्पयूट

 होते  हैं  ।  डायरी  के  केसेज  क्रिमनल  नहीं  इसको  भी  इस  कोट  चलाया
 जाय

 |  यह  सुझाव  मैं

 देना  चाहती  हूं
 ।

 इसी  तरह  अभी  हमारे  एक  भाई  ने  यहाँ  बताया  कि  टाइमलिमिट  नहीं  दी  गई  है
 ।  ।  इस

 लिए  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  6  महीने  का  समय  तय  कर  देना  भर  अपील  के  लिए  तीन

 महीने  का  समय  तय  कर  देना  चाहिए  ऐसा  संशोधन  करना  भाव  इक  है  ।

 इसके  अलावा  गरीब  घर  की  ग्रामीण  आदिवासी  हरिजन  महिलाए

 अपने  न्याय  का  खर्चा  रहने  नहीं  कर  सकतीं  |  वेसे  जो महिलाए  कमाती  भी  हैं  तो  अपनी

 कमाई  पति  को  ही  देती  है  ।

 इसलिए  भी  उनके  पास  atlas  कठिनाइयाँ  रहती  है  इसलिए  फ्री  लीगल  एड  की  व्यवस्था

 आवश्यक  है  ।  तभी  ये  न्यायालय  अपना  काम  कर  सकते  हैं  ।

 इसने  साथ  ही  एक  वात  भोर  कहना  चाहती  हूं  कि  जजेज  जो  रक्खे  जाए  वे  ज्यादातर

 महिलाए  हो  ।  और  वे  महिलाए  कोई  कानून  कीपडित  न  हो  कर  सामाजिक  काय  कर्ता  हों  ।  ऐसी

 माह लाए  जो  महिलाओं  की  समस्याओं  से  भली-भांति  वाकिफ  हों  इस  तरह  की  महिलाओं  को

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  |

 इसी  तरह  से  दस  लाख  की  आवादी  की  बात  कही  गई  उसके  नोचे  लिखा  गया  है  कि

 जहां-जहां  आवश्यक  वहाँ ये  कोर्स  स्थापित  किए  जाएंगे  |  मेरे  ख्याल  से  इसको  ज्यादा

 स्पष्ट  करने  की  आवश्यकता  है  |  अन्य था  कई  प्रात  ऐसे  जहां  पर  10  लाख  की  आबादी  वाला  कोई

 शहर  हो  नही ंहै
 ।  इस  तरह  से  उन  प्रांतो ंमें एक  भी  फैमिली  कोटे  नहीं  खुल  सकेगा  |

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहती  ह  कि  आजादी  के  बाद  से  कई  कानन  महिलाओं  की  भलाई  के

 लिए  बनाए  गए  हैं  ।  अभी  एक  हमारे  अपोजीशन  के  भाई  वोल  रहे  थे  कि  हम  जब  सरकार  में

 आएंगे  तभी  यह  काम  होगा  |  मेरे  विचार  से  भारत  की  इस  महान  संसद  में  महिलाओं  के  कल्याण
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 के  लिए  कई  कदम  उठाए  गए  हैं
 ।  महिलाओं  के  कानून  के  बारे  में  यह  संशोधन  लाने  का  एक  बहुत

 बड़ा  काम  हम  लोगों  ने  किया  है  ।  इसमें  सभी  पक्ष  की  सभी  महिला  सदस्य  और  भाई  मौजुद  थे  ।

 सबने  खुले  दिल से  उसका  स्वगत  किया  है  |

 इस  संसद  ने  बड़े  गौरवपूर्ण  काम  महिलाओं  के  बारे  में  किए  कानून  में  प्रभावी  संसाधन

 किए  हैं  और  पूरे  समाज  के  सामने  उसको  रखकर  हम  लोग धजा  रहे  हैं  ।  इसके  बावजूद  अगर  कोइ

 इस  तरह  को  बात  करता  है  तो  उससे  बहुत  दुख  होता  है  |  इसलिए  मैं  भाषा  करतीं  ह  कि  जैसे

 और  बहुत  सारे  कानूनों  में  संशोधन  लाए  गए  ऐसे  ही  यह  भी  सिविल  we  न  बनें  |

 नहीं  तो  कहावत  है  कि  के  लोग  घर  में  झगड़ा  ज्यादा  लगाते  हैं  ।  कहीं  यह  भी  बसा

 हीं  बने  जसी  कि  भाज  हमारी  न्याय  और  पुलिस  व्यवस्था  जहां  जाने  को  आम  भादमी  हिम्मत

 नहीं
 करता  ।  सिविल  कोर्ट  न  बनकर  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रेक्टीकल

 इसी
 के  मैं

 अपना  भाषण  समाप्त  करना  चाहती  हूं  ।  धन्यवाद  ।

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  जगन्नाथ  :  अध्यक्ष  मैं  अपनी

 आरम्भिक  टिप्पणी  में  पहले  भी  कह  चुका  हं  कि  महिला  संगठनों  के  अ्रत्यधिक  दबावਂ  के  कारण

 यह  विधेयक  लाया  गया
 है

 ।  ये  संस्थायें  चाहती  हैं  कि  कुतुब  स्थापित  किए  जायं  ।

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  इस  विधेयक  को  स्वीकृत  कराने  में  बहुत  कठिनाई  हुई  थी  ।  दहेज  प्रतिषेध

 अधिनियम  के  संबंध  में  संयुक्त  समिति  ने  भी  इस  बात  की  सिफारिश  की  थी  तथा  विधि  आयोग

 ने  भी  यह  कहा  था  कि  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  |

 इसीलिए  हमने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  और  हमने  यह  विधेयक  अच्छी  नियत  से

 प्रस्तुत  किया  है  ।  किन्तु  अब  मुझे  माननीया  महिला  सदस्यों  के  इस  कथन  पर  qT  हो  रहा  है

 कि  हम  लोगों  ने  इसके  संबच्ध  में  जल्दबाजी  की  इसके  बारे  में  जनता  की  राय  ली  जानी  चाहिए

 इसे  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाना  आदि  |  मेरे  विचार  से  इस  हमे ंमें  कुछ

 भास  है  ।  या  तों  हम  कुटुम्ब  न्यायालय  चाहते  हैं  अथवा  नहीं  चाहते

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  उत्तर  :  हम  लोग  कुटुम्ब  न्यायालय  चाहते  हैं  fag

 विधेयक  का
 प्रारूप  ढंग  से  तैयार  किया  जाना  चाहिए  |

 थो  जगन्नाथ  कौशल  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  ह  कि  वे  व्यवधान  डाले

 3
 बिना  सुने  |  हमारे  पास  समय  की  वैसे  ही  कमी है  ।

 मैं  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  मुद्दे  लेने  की

 चेष्टा  करू गा  |

 सभा  के  प्रति  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  अथवा

 जनता  की  राय  जानने  के  लिए  भेजने  को  मांग  करना  असंगत  है  और  मुझे  भय  है  कि  इससे  SEIT
 की  पूर्ति  नहीं  होगी  |

 इसके  अतिरिकत  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  द्वारा  एक  अन्य  आपत्ति  उठाई  गई  है  fa
 जिस  प्रकार  विधायक  को  परिचालित  करने  की  चेष्टा  की  है  ,  उसका  तरीका  देखिये  |  उपायों  और
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 कारणों  का  प्रावधान  नहीं  किया  है  ।'  मेरे  विचार हैँ  नि  ~  or
 बहुत  पुरानी  संसद  सदस्य  हैं  ।  यह

 विधेयक  राज्य  सभा  में  स्थापित  किया  गया  था  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  अनुभवी  संसद  सदस्य  हैं  ।  पुरानी  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  >  यदि  उन्होंने  महिला  कहा  तो  मैं भ!पत्ति  करता  |

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :  जो  भी  विधेयक  राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  किये  जाते  हूँ  अथवा  इस

 सनदों  में  किसी  भी  सभा  में  रखें  जाते  हैं  वे  साधारणतया  दुसरी  सभा  में  यथा  पारित  रूप  में  ही

 पुरःस्थापित  किये  जाते  हैं  ।  यह  विधेयक  उसी  रूप  में  यहाँ  पुरःस्थापित  किया  गया  है  जिस  रूप  में

 वह  राज्यसभा  में  पारित  किया  गया  है  ।  ही  सकता  है  कि  मैं  गलती  पर  होऊ  श्राम  तौर  पर  इन

 विधेयकों  के  उद्देश्यों  और  कारणों  को  नहीं  दोहराया  जाता है  |

 Sto  सध  दण्डवत  :  जी  उन्हें  कभी  दोहराया  नहीं  जाता  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन्हे  दोहराया  जाना  चाहिए  |

 श्री  जगन्नाथ  कौ डाल  :  यदि  उसे  दोहराने  की  बात  है  तो  ऐसा  भविष्य  में  किया  जाएगा  |

 इस  समय  हमारा  इरादा  उसके  उद्देश्यों  को  और  कारणों  को  न  देने  के  पीछें  इन्कारਂ
 का

 नहीं  है  ।.

 इसके  अतिरिक्त  दूसरा  प्रश्न  यह  उठाया  गया  है  कि  हम  लोगों  से  अन्य  भअपारधिक

 मामले  इन  न्यायालयों  को  क्यों  नहीं  दिए  हैं  ।  कया  मुझे  प्रस्तावना  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 यदि  ऐसा  किया  गया  तो  सारी  धारणा  ही  बदल  जाएगी  ।
 प्रस्तावना  में  येह  है  कि  इन  कुटुम्ब

 न्यायालयों  की  प्रतिष्ठापन  विवाह  तथा  परिवार  सम्बन्धी  विवादों  ar  समाधान  करने  तथा

 शी घ्रतापु्वंक  निपटाये  जाने  के  उद्देश्य  से  की  गई  है  ्  यदि  हम  अपराध  तथा  दंड  विधान

 को  इसमें  सम्मिलित  करेंगे  तो  वे  चक  न्यायालय  नहीं  रह  जायेंगे  |  कुटुम्ब  न्यायालय  की  प्रमुख

 धारणा  यह  है  कि  उसमें  समग्र  रूप  से  इस  बात  पर  ध्यान  feat  जायगा  कि  «faatet  का

 धारा  किया  जाय  क्योंकि  परिवार  सम्बन्धी  मामले  बहुत  हो  संवेदनशील  होते  भोर  यदि  मुझे

 ठीक  से  !  याद  सभी  संगठन  यह  कहते  रहें  हैं  कि  जिन  न्यायालयों  में  परिवार  सम्बन्धी

 मामलों  का  fra  लिया  जाता  है  उन  न्यायालयों  का  वातावरण  न्यायालयों  में  व्याप्त  वातावरण  से

 fata  होना

 जसा  कि  मैंने  एक  बार  कहा  यदि  हम  आपराधिक  मुकदमों  और  दण्ड

 अपहरण  भारी  को  भी  इनमें  शामिल  कर  ले  तो  बे  न्यायालय  भी  सामान्य  न्यायालयों  के

 समान  हो  जायेगें  भर  ्य  न्यायालयों  की  समग्र  घारणा  ही  बदल  जायेगी  ।  जैसा  कि  इस

 विधेयक  में  ही  दर्शाया  गया  है  कि  इन  न्यायालयों  के  गंठन  में  यह  मान  लिया  गया  है  कि  सुलह  की

 स्थिति  कल्याण  महिला  चिकित्सा  तथा  अन्य  विषयों के  मामले  के

 जानकार  तथा  परिवार  के  सदस्य  अन्य  व्यक्ति  इन  न्यायालयों  से  हमेशा  सम्बद्ध  रह

 सकते हैं  ।
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 यह  एक  प्रकार  की  पंचायत  है  जिसमें  एक  व्यक्ति  पींठासीन  होता  है  और  जिसे  आदेश

 होता  है  कि  रुपया  पारिवारिक  विवादों  को  अनौपचारिक  रूप  से  हल  करने  का  प्रयत्न

 बनकर  |

 यही  मूल  उदय  है  ।  हम  इस  प्रकार  के  न्यायालय  पहली  दफा  स्थापित  कर  रहे  हैं  ।  यह

 प्रयोगात्मक  उपाय है  क्योंकि  हम  ऐसा  सोचते  हैं  कि  छोटी  जगहों  परे  इन  महिला  परिवार

 विशेषज्ञों  आदि  का  सहयोग  विल्कुल  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  व्यक्ति  सभी  faa%  कि  ये

 माननीय  संसद  सदस्य  भौर  अन्य  व्यक्ति  सदस्य  वे  भी  केवल  महानगरों  में  ही  उपलब्ध  हैं  ।  हम

 इन  संगठनों  और  विशेषज्ञों  का  सहयोग  लेना  चाहते  ताकि  वे  विवादों  को  हल

 कर  सक  ॥

 मैं  महसूस  करताह  कि  हमने  कोई  गलती  नहीं  की  बल्कि  साथ  इस  विषय  पर

 समाज  आर  कल्याण  शिक्षा  मन्त्रालय  ओर  महिला  संगठनों  के  बीच  कई

 दफा  विचार  बीमें  हुआ  है  और  वहां  बार-शार  इस  प्रश्न  पर  विचार
 हुआ

 हैं  कि  क्या  हम  इन

 न्यायालयों  को  आपराधिक  मामलों  का  भी  क्षेत्राधिकार  प्रदानਂ  कर  सामान्य  न्यायालयों  के  रूप  में

 a
 r> परिवर्तित  कर  दें  ?  हम  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  से  केवल  एक  ही  मामला  इसमें  सम्मिलित  कर  र

 हैं  कौर  वह  निर्वाह  से  सम्बन्धित  अन्यथा  यह  शादी  का  शादी  की

 बच्चों  के  अभिभावक  और  रखरखाव  संबंधी  मामले  आदि  सुलझायेगा  |

 यहाँ  दहेज  सम्बन्धी  मामले  सुलझाये  जायेंगे  ।  लेकिन  मैं  समझता  हुं  कि  आप  इसमें  दहेजके

 लिए  दी  जाते  वाली  सजा  को  शामिल  करना  चाहते  |  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  हमने  किसी  उदय

 at  ge  आपराधिक  और  उन  सभी  मामलों  से  जो  शादी  से  हो  पदा  होते  से

 परे  रखा  है  ।  असल
 में  यह  हमारा  विचार  है  |

 एक  अन्य  बात  है  ।  हमें  उचित  प्रकार  के  न्यायाधीश  कहां से  प्राप्त  होंगे  ?  यह  सही है
 मैं  भी  समझता  g  कि  इसमें  काफी  मुश्किलें  हैं  ।  सही  व्यक्ति  का  चुनाव  करने  के  लिए  हमें  काफी

 सोच-विचार  करनी  पड़ेगी  ।
 अगर  हमें  एसे  व्यक्ति  नहीं  मिलते  तो  मुझे  इसमें  कोई  शक  नहीं  हैकि

 हम  अपने  इस  प्रयोग  में  असफल  हो  जायेंगे  ।  हमने  कहा  है  कि  उन व्यक्तियों  को  sea  में  हर
 सम्भव  प्रयास  किया  जो  कि  इस  काय  के  प्रति  निष्ठावान  हों  ।  क्या  उन्हें  ढूंढ़  पाने  में

 सफल  होते  हैं  कौर  क्या  राच्य  और  उच्च  न्यायालय  उन्हें  ढुंढ  पाने  में  सफल  होते  है  यह  ऐसा  प्रश्न

 जिसमें  काफी  मेहनत  और  प्रयास  करना  होगा  ।  यह  at  मात्र  एक  शुरुआत  है  :  लेकिन  करो  न

 कभी  तो  शुरुआत  करनी  ही  होगी  ।  अगर  भाज  ऐसे  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  तो  शायद  कल
 उपलब्ध  हो  जायें  ।  शुरुआत  तो  करें  भार  देखें  कि  विवाद  हल  हो  सकें  ।

 विधेयक  में  भी  कहा  गया  है

 यह  सुनिश्चित  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  जाएगा  कि  उन  व्यक्तियों  का

 चयन  किया  जाए  जो  विवाह  के  बन्धन  की  संरचना  करने  ak
 उसे

 रखने
 की  और  बालकों  के  कल्याण  की  आवश्यकता  के  लिए  वचनबद्ध  जो  सुलह  मौर
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 =  गस  fap  हथ q परामर्श  gin  इबना  द  तय  कराने  के  अपने
 अनुभव

 और  विशेषता  के  कारण

 नाठ
 ब्या  त  हैंਂ  क

 हमारा  प्रयास  यह  होगा  :  मुश्किल  काय  होने  के  बावजूद  भी  हम  उन्हें  fest  का  प्रयास

 यही  हमारा  प्रयास  है  ।

 हमारे  विरुद्ध  एक  अन्य  आलोचना  की  गई  है
 '

 कि  आप  सारे  राष्ट्र  में  इस  प्रकार  के

 स्यातालिय  स्थापित  क्यों  नहों  करते  ।'

 थ्री  एन०  के७०  शेजवलकर  :  अगर  आप  इस  काय  को  इतना  मुश्किल  समझते  हैं

 तो  आपने  आयु  सीमा  क्यों  रखी  हुई  आपने  62  वर्ष  की  आयु  सीमा  कयों  रखी

 ait  जगन्नाथ  काबिल  :  62  वर्ष  सेवा  नियुक्त  होने  को  आयु  है
 ।

 श्री  सती दा  aware  :  लेकिन  इसके  न  मामलों  में  55  या  60  ag  से  अधिक

 arg  के  लोग  अधिक  उपयोगी  fag  होंगे  ।

 थ्री  जगरनाथ  फोकल  उस  हालत  हमें  60  या  62  वर्ष  की  वायु  के  पश्चात  लोगों  को

 भर्ती  करने  के  बारे  में  सोचना  पड़ेगा  ।  मुन्ने  खेद  है  कि  यह  एक  असम्भव  प्रस्ताव  है  ।  कया  मैं  आप

 को  कारण  बताई  ?  जिन  ब्य  शक्तियों  को  ट्म्वं  न्यायलयों  के  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  जाएगा

 उन्हें  उच्च  न्यायालय  का  न्यायधीश  बनने  के  अवसर  काफी  सीमित  क्योंकि  उनका  विधिक

 किसी  खास  शाखा  में  ही  अनुभव  होगा  ।  हमने  62  वर्ष  की
 आयुसीमा

 रखी  है  जोकि  उच्च

 लय  के  न्यायधीशों  को  आयुसीमा  से  संगीत  है  ।  अन्यथा  न्यायिक  सेया  के  लोग  58  वर्ष  मेंही  सेवा

 नियत  हो  जाते  यही  इसके  पीछे  तक  है  ।

 श्री  शनिवार  बागड़ी  :  अध्यक्ष  जी  तो  आपको  भोर  देख  रहे  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  कौ डाल  :  अध्यक्ष  जो  मेरो  ओर  इसलिए  देख  रहे  कि  मैं  अब  बहस  खत्म
 श

 करू  ।  उनका  यही  कहना  हैं  ।

 अन्य  सामान्य  न्यायालयों  की  तरह  इसकी  कार्यवाही  लटकी  नहीं  रहेगा  ।  तो  हम  एक

 बार  फिर  यह  भूल  रहे  हैं  कि  ऐसी  स्थिति  में  यह  अन्तर्निहित  है  कि  इन  न्यायालयों  में  केवल

 कुटुम्ब  विवादों  को  ही  लिया  जायेगा  और  इसलिए  अन्य  किसी  प्रकार  के  विधान  द्वारा  इन्हे

 काया  नहीं  जायेगा

 मामलों  का  शोघ  निपटान  इसमें  अन्तर्निहित  हैं  ।  हमने  वकीलों  को  क्यों  निकाल

 दिया  है  ?  यह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  अनुभव  हो  सकता  परन्तु  अनुभव  यह  कहता  है  कि  जब  दोनों

 लोर  से  वकील  होते  हैं  कमजोर  पक्ष  मामले  को  बहुत  लम्बा  खीचने  का
 प्रयास  करता  है  और

 हमें  उस  स्थिति  को  स्वीकार  करना  पड़ता  है  ।  हमारा  साथही  एक  विचार
 यह  हैँ  कि  सुलह  अवस्था

 में  इन  लोगों  की  क्यों  आवश्यकता  होती  है  ?  हम  कार्यवाहियों  को  प्रतिकूल  बनाना  नही  चाहते  हैं

 इसीलिए  हम  वकीलों  को  बाहर  रख  रहे  हैं  |  इसका  स्वागत  भी  हुआ  है  और  आलोचना  भी  ॥
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 a ब्

 परन्तु  माँग  यह  की  गई  है  कि  नि:शुल्क  कानूनी  सहायता  मिलनी  चाहिए  ।  स्पष्ट  है  कि  नि:शल्क

 कानूनी  सहायता  की  अनुमति  दी  क्योंकि  यदि  अप  निःशुल्क  erat  सहायता  योजना  को

 जानते  हैं  आय  भारी  की  किसी  प्रकार  की  सीमा  के  महिलाओं  को  नि:शुल्क  कानूनी

 सहायता  को  अनुमति  होती  है  और  वकील  को  छोड़कर  उन्हें  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  मिलेगी  +

 निःशुल्क  कान्ती  सहायता  तो  स्पष्ट  रूप  से  मिलेगी  क्यों
 कि  न्यायमूर्ति  भगवती  द्वारा  तैयार  की  गईं

 केन्द्रीय  योजना  के  अनुसार  इसे  सभी  न्यायालयों  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  और  फिर  इसमें  यट

 कहा  गया  है  ।  जहाँ  तक  न्यायधीशों  की  बात है  उनके  बारे  में  भी  मैंने  यह  कहा  है  कि  महिला

 ग्यायाघीशों  को  वरीयता  दी  और  मैं  फिर  कहता  हु  कि  यदि  हम  अधिक  महिलाएं  नियुक्त

 करने  की  स्थिति  में  हों  तभी  ।

 हमारा  प्रयास  यह  है  कि  हमारे  इरादों  पर  सन्देह  न  किया  si  ।  दूसरी  मैंने

 एक  विशिष्ट  मामले  पर  विचार  किया  कि  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यह  एक  प्रगतिवादी

 और  एक  प्रकार  का  क्रान्तिकारी  उपाय  है  ।

 मेरो  सभा  से
 arta

 है  कि  इसे  सब  सम्मति  से  पारित  किया  जाए  |

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ग्
 विवाह  और  कौटुम्बिक  बातों  से  संबंधित  विवादों  से  सुलह  कराने,और

 उनका  शीकर

 निपटारा  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  कुटुम्ब-व्यायालय  स्थापित  करने  का  और  उससे  संबंधित

 विषयों  का  उपबन्ध  करते  बाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  पर  विचार  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  भब  सभा  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  करेगी  ।

 खण्ड 2

 अध्यक्ष  महोदय :  खण्ड  2  में कोंइ  संशोधन  नही  है  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ६-1  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  मया  ।''

 q
 क

 थो  जी०  एम०  बनात  बाला  में  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  2

 (i)  पंक्ति  16

 ee  परामर्श  करने  के  पश्चात  शब्दों के  स्थान  फर
 Uses cat  सहमति  सेਂ  Tey  प्रति  स्थापित  fea  जायें  ।

 (ii)  पंक्ति  22,
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 बन  ee.

 न *'  से  परांमथं  करने  के  ao  दो  के  स्थान  पर

 «fs  सहमति  सेਂ  शब्द  प्रति  स्थापित  किये  जायें  t  (1)

 qatar  dares  :  में  श्रस्ताव  करती  है  ८

 पंक्ति  17  से  [9

 ore  में  किसी  नज़र  at  कस्बे
 |

 के  प्रत्येक  ऐसे  क्ष  तरके  लिए  जिसको  जनसंख्या  दस  लाख

 से  आधिक  है

 के  स्थान पर

 (4) फ्रोक
 जिले  के  लिएਂ  प्रति  स्थापित  किया  जाए

 अध्यक्ष  महोदय  :  शब  मैं  श्री  बनात  वाला  और  श्रीमति  गोपालन  दारा  रखे  गये

 ert  को  सभा  में  मतदान
 के  लिए  रखता  हूं

 खंद्योधन  संख्या  1  ओर  मतदान  के  लिए  रखे  गये

 धौर  अस्वीकृत  हुए

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है

 *  कि  खण्ड  3  विधेयक  का  अ  ग  बने  1

 प्रस्ताव  स्वागत

 खण्ड  3  को  विधेयक  में  जोड़  दियां  गया

 खण्ड  4

 श्री  cite  एम ०  बनात वाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  :

 पृष्ठ  3,  पंक्ति

 जब  £ वह  शब्दों  के  स्थान  पर  होगा जव  उसे

 स्विस  बिधि  का  विशिष्ट  ज्ञान  हो  तथा  बह  शब्द  प्रति  स्थापित  किया  जाएं

 श्रीमती  लुल्ला  गोपालन  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  ।

 पंक्ति

 के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्त:श्यापित  किया

 (3)  area  लेते  और  सही  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  में  न्यायाधीशों  को  सहयता  करने  के  लिए

 कानूनी  समाजिक  कायें  कर्ताओं  से  कर  सात  सदस्यों  का  एक  जूरी-मंडल

 जिनमें  से  कम  से
 कम  तीन  महिलाएं  होंगी

 जब
 मैं  इस  पर  बोली  थी  तो  मैंने  इसको  व्याख्या  की  थी  क्योंकि  आप  कह  रहे  हैं  कि  यहँ

 अन्य  न्यायलयों  की  तरह  नहीं  है  ।  परन्तु  हम  समझते  हैं  कि  यदि  sat  कुछ  fafaaar  भी  होंगे  तो
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 साक्ष्य  लेते  समय  वे  उद्देश्य  ITH  कायें  कर  संकते  हैं  और  उस  न्यायाधीशों  को  सही  निर्णयों

 पर  पहुंचने  में  सहायता  मिलेगी  भीर  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता हैं  तो  मैं  यह  समझने  में  असम ं

 हू  कि  भाप  इस  समस्या  को  किस  प्रकार  हल  करने  जा  रहें  जूरी  का  होना  अनि वा यें

 श्री  जगन्नाथ  कौशल  :
 जूरी

 की  एक  भिन्न  परिकल्पना  है  ।  यह  सुलह  की  बात  है  ।  हम

 उनकी  उपस्थिति  का  फायदा  उठायेंगे  |  मुझे  बस  इतना  ही  कहना  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  की दाल  :  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन  श्री  जी०  एम०  बनात वाला  और  श्लीपदी  सुशीला  गोपालन

 द्वारा  aes  4  में  दिए  गए  संशोधन  संख्या  2  भीर  5  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  g  |

 संशोधन  संख्या  2  कौर
 5

 के  लिए  रखे

 गए  तथा  अस्वीकृत  हुए

 अध्यक्ष  महो दय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  4  के  विधेयक  अग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खण्ड  ८  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 खण्ड 7

 अध्यक्ष  महोदय :
 AT  हम  खण्ड

 को
 लेते  हैं  st  जी०  एम०  बनानेवाला

 थी  जी०  एम०  बनात वाला  (Tart )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 पृष्ठ  5.--

 पंक्ति  9  के  पश्चात  निम्मलिखित  स्थापित  किया

 (3)  जहाँ  स्पष्टीकरण  में  उल्लिखित  स्वरूप  के  किसी  बाद  अथवा  कार्यवाहियों से  सम्बन्ध

 उनको  लागू  होने  वाली  उसी  स्वयं  विधि  के  शासित  होते हैं  वहाँ  ऐसे

 वाद  अथवा  कार्यवाहियों  सम्बन्धी
 अधिकारिता  भाग्य  से  रूप  कुटुम्ब  न्यायालय  में

 निहित  होंगी

 जिसमें  tar  न्यायाधीश  होगा  अथवा  न्यायाधीश  होंगे  जो  उसी  ete  विधि  से

 शासित  होमा/होंगे  ।'
 (3)

 अध्यक्ष  महोदय :  भद  मैं  श्री  जी०  एस  बनात वाला  द्वारा  रखे  गए  खण्ड  7  में  संशोधन
 संख्या  3  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हू
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 संशोधन  संख्या  3  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  हुआ  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 7  से  9  f  ककाअग  बन ेI

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  7  और  9  विधेयक  में  जोड़  दिय  गये  |

 खण्ड  10

 meat  महोदय :  अब  दम  खण्ड  10  को  लेते
 है

 lal  जी  एम०  बतान  बाला

 थ्री  बनात  बाला :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पीठ  6.0

 पंक्ति  23  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्त  स्थापित  किया  जाए  |

 (4)  कुटुम्ब न्यायालय  के  समक्ष  प्रत्येक  वाद  कार्यवाहियों  यथा  सम्भव  शी  धता

 से
 पूरा  किया  जाएगा  और  वाद  या

 कार्यवाहियों
 को

 उनके
 AVE

 होते
 की  त

 से
 एक  ag

 कों  अवधि  के  भीतर  पुरा  करने  का  प्रयास  किया  जाएगा  रਂ

 अध्यक्ष  महिला  मैं अब  श्री  बनातवाला  द्वारा खण्ड  10  में  रखे  गये  संशोधन

 संख्या  6  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन
 संख्या

 6  मतदान  के
 लिए

 रखा  गया  तथा
 अस्वीकृत  हुआ

 |

 अध्यक्ष  महो
 दय  :  प्रदत्त  यह  है  :

 कि  खण्ड  10  विधेयक  का
 अंग  बनते  ।

 प्रगति  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  10  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  |

 प्रचण्ड  11  से  23  fadaa F में  जोड  दिय  aq

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न

 यह  है

 uff  खण्ड  अधिनियम  सुत्र  और  fda  का  नाम  विधेयक  का  अ  ग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  1,
 अधिगम  qa  alt

 विधेयक
 का  नाम

 विधायक
 में

 जोड़  दिए  गए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मन्त्री
 महोदय  यह

 प्रस्ताव  कर
 सकते  हैं  कि  विधेयक  पारित  frat

 जाए

 श्री  जगन्नाथ  कौवाल :  मैं  प्रस्ताव  करता  हं

 विधेयक  पारित  किया जाए  ।

 अध्यक्ष  महो  दय  cer
 यह

 है
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 विधेयक  पारित  feat  जाए  1.0

 प्रस्ताव  र्वोक़त  हुआ  |

 थी  सरोद  अग्रवाल  :  अब  यदि  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  मुकदमा  दायर

 करती  हु  तो  यह  किस  न्यायालय  या  किस  कुटुम्ब  न्यायालय  के  क्षत्रघिकार  में  भायेगा  स

 अत  मत  नणणाााइचलणय

 6.50

 24  अगस्त  1984  को  इडियन  एमरलाइव्स  के  एक  विमान  आई०  सी ०

 421  का  अपहरण

 अध्यक्ष  म  कैड
 गोट  मन  श्री  खुर्शीद  मालम  खां  वक्तव्य  देंगे  भाप इसे  कृपया  सभा  पटल  पर

 रख  दें  ।

 पेंशन  और  नगर  विमान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम

 मैं  24  ance  1984  को  इडियन  एयर  लाइ स  के  एक  विमान  का  अपहरण  होने  के  संबंध

 में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  8703/84)

 प्रतिक्रिया  अधिकार  विधेयक

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  हम  प्रतिलिप्यधिकार  अधिनियम  को

 बिना  चर्चा  के  पारित  कर  सकते  हम  उनके  साथ  सहयोग  करते  हैं
 हालाँकि  वे  हम  पर  यह

 आरोप  लगाते  हैं  ।  कि  हम  उनके  साथ  सहयोग  नहीं  करते  ।

 शिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मन्न्नलयों  को  राज्य  मन्त्री

 कीला  :  मैं  प्रस्ताव  करती हूं

 ग्रीक  प्रलिप्याधिकार  fate  1957  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  पर  विचार  किया  जाए  ी

 घ्रघ्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  |

 प्रतिलिप्यधघिकार  1957 सें  और  संशोधन  करने  वाले
 यक  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  पर  विचार  किया  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 भय  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  करेंगे

 प्रश्न  यह  है
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 5  भाद्र  1906  सिक्किम  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  को  जारी  रखने

 के  अनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 off  खण्ड  2  से  विधेयक  का  अग  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1

 खण्ड  3  से  5  विधायक  में  जोड़  दिये  गये ।

 खण्ड  1  अधिलियसन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 जिला
 कौल  )  मैं  प्रस्ताव  करती  हू

 कि  विधायक  पारित  किया  जाए  1.0

 at  अटल  विहारों  वाजपेयी  दिल्ली  ;  अध्यक्ष  मंत्री  महोदया  यहं  बता  दें  कि

 यह  बिल  लाने  में  इतनी  देर  क्यों  हुई  |  यह  बिल  दो  साल  पहले  पास  हो  जाना  चाहिए  था  ।  इस

 विलम्ब  के  कारण  फिल्म  उद्योग  का  इतना  नुकसान  जिसका  वर्णन  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 सुचना  और  प्रसारश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  तथा  संसदीय  कायें  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 यह  वहुत  अच्छा  बिल  आप  इसको  adie  करे  |  हम  इस  far  को

 ले  तो  आए  भाप  तो  लाए  ही  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 fe  विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 7.03

 सिक्किम  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  को  जारी  रखने  के

 अनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सिक्किम  के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा  पर  विचार  करेगें  ।

 at  बनात वाला  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मैं  यह  निवेदन

 करता  हूं  कि  सीपीएम  के  सम्बन्ध  में  यह  सांविधिक  संकल्प  पेश  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं  आपका

 ध्यान  अनुच्छेद  356  के  साथ  पठित  नियम  174  की  ओर  दिलाना  चाहता  g  आप  देखेंगे  कि  यह

 उदघोषणा  24  अथवा  25  नवम्बर  तक  लागू  रहेगी  ।  आज  हम  इस  उदघोषणा  को  25  नवम्बर  से

 अर्थात  राज  से  तीन  महीने  के  बाद  से  जारी  रखने  के  लिए  सांविधिक  संकल्प  पारित  कर  रहे  हैं  ।

 सदन  से  ऐसी  स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिए  कैसे  कहू  सकते  हैं  आज  से  तीन  महीने

 बाद  अर्थात  24  नवम्बर  को  अथवा  उसके  बाद  पैदा  अभी  से  यह  निर्णय  किया  जा  सकता

 है  कि  तब  राष्ट्रपति  शासन  लागू  रहना  चाहिए  अथवा  नही ं?

 राष्ट्रपति  की  उदघोषणा  महीने  के  लिए  प्रदत्त न  में  रहती  है  ।  अभी  केवल  तीन  महीने

 ही  व्यतीत  हुए  है  और  तीन  महीने  अभी  शेष  हैं  ।  अतः  नियम  174  के  अस्तंगत  यह  व्यवस्था  है
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 सिक्किम  के  सम्बन्ध  में  उदघोषणा  को  जारी  रखते  27  अगस्त  1984

 के  अनुमोदन  के  बारे  में  सांविधि क  संकल्प

 कि  प्रस्ताव  पेश  करने  के  अधिकार  का  दुरुपयोग  नही  किया  जाना  चाहिए  ।  इसका  प्रयोग  सदन  की

 प्रक्रिया  के  विपरीत  नहीं  किया  जा  सकता  आज  हमें  निर्णय  लेना  है  कि  क्या  इस  उदघोषणा

 को  आज  से  तीन  महीने  बाद  अर्थात  25  नवम्बर  के  पश्चात  लाग  रहना  चाहिए  ।  यह  प्रस्ताव

 संकल्प  प्रस्तुत  करन ेके  अधिकार  का  दुऋपयोग  करना  इसलिए मैं  निवेदन  करता हू
 कि

 सिक्किम  सम्बन्धी  उदघोषणा  पर  अव  विचार  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  केवल  तीन  महीने  ही

 व्यतीत  हुए  है  भर  इस  प्रकार  के  संकल्प  पारित  करने  से  पहले  अभी  तीन  महीने  भर  व्यतीत  होने

 चाहिए  ।  सरकार  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  स  उदघोषणा  पर  अब  विचार  करने  को

 मभावश्यकता  क्यों है
 ?

 हमें  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।  यदि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  समुचित  रूप  से  विचार

 करना  हैं  तो  सरकार  नवम्बर  तक  इसके  लिए  प्रतीक्षा  करने  की  स्थिति  में  क्यों  नहीं  है
 ?  इस  बात

 को  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  ताकि  हम  इस  मामले  पर  उचित  ढंग  से  विचार  विमश  कर

 सक  ॥

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  यदि  सदन  का  सत्र  नवम्बर  में  होने  जा  रहा  र

 तो  इस  उदघोषण  पर  अब  विचार  करने  की  आवश्यकता  नहीं  यदि  यह  निर्णय  कर  लिया  गया

 है  कि  अब  सत्र  नहीं  तब  हम  इस  पर  विचार  के  लिए  तैयार

 )

 गह  मंत्री  (ait  पोगो  नरसिंह  इसका  निर्णय  कौन  करता  है
 ?

 सती दा  श्रग्रचाल  पंजाब  के  बारे  में  दसरे  संकल्प  को  भी  यही  स्थिति  है  ।

 मैं  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  अथवा  उसे  जारी  रखने  के  विरूद्ध  नहीं  हु  किन्तु

 यदि  आप  सत्र  का  आयोजन  करने  जा  रहे  हैं  जैसा  कि  हम  केन्द्रीय  कक्ष  में  सुन  रहे  थे  कि  चुनावों  से

 पहले  हम  सत्र  उस  स्थिति  में  हम  उसी  सत्र  में  स्वीकृति  दे  सकते  हैं  |

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  जैसा  कि  उल्लेख  किया  गया  है  उस  उदघोषणा  की  छ

 महीने  की  अवधि  25  1984  से  बढ़ाई  जानी  आप  इस  समय  सीमा  को  आज  बढ़ाने

 के  लिए  कह  रहे  हैं  ।  मान  लीजिए  25  1984  के  पहले  वहां  एक  सरकार  बनती है  अथवा

 चुनाव  कराये  जाते  तब  यह  संकल्प व्यर्थ  हो  जायेगा  |  हम  एक  ऐसो
 प्रक्रिया  में  भाग  ले

 रहे  है  जिसमें  यह  संकल्प
 प्रिया  व्यर्थ  हो  सकता  है  ।  कया  इस  सभा  का  इस  भाँति  संचालन

 किया  जाएगा  ?  मैं  चाहता  g  कि  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण  दिया  जाए  ।

 att  नरसिंह  संविधान  के  उपबन्ध  के  दुरुपयोग  को  बात  तो  दूर  यह  तो

 एक  दूरदर्शिता  का  काय  है  ।  हम  यह  पूर्वा  गुमान  लगा  सकते  हैँ  कि  हमारे  सामने  कतिपय

 ईयां  आयेंगी  ।  मैं  सदन  के  सामनेअभी  स्पष्ट  करूगा  कि  ag  कौन-सी  कठिनाईयां  है  |  इस  लिए  मैं

 यह  निवेदन  करना  चाहता  हूंਂ  कि  अवस्था  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  है

 ait  बनात वाला  आपका  विनिर्णय  क्या है
 ?

 झथ्यक्न  महोदय  :  मैंने  डसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ।
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 1506  सिक्किम  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  को  जारी  रखने
 के  अनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ह न

 श्री  बनात वाला
 :

 आपका  विनिर्णय  हमारे  पक्ष  में  होना  चाहिए  |  कम

 से  कम  यह  अन्तिम  विनिणंय  तो  हमारे  पक्ष  मे  हो  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  यह  सरकार  कैसे  कह  सकती  है  कि  प्वाइन्ट  आफ

 आडर  नहीं  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  कह  रहे  हैं  कि  नहीं  है  इस  में  प्वाइन्ट  माफ  आमेर
 1

 श्री  रामविलास  पासवान  :  एक  बात  तो  कहें  कि  अगला  सेशन  होने  वाला  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  होगा  तो  भा  जाएगे  ।  उसमें  कहने  की  क्या  बात  है

 at  नरसिंह  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतरंग  टीवी

 राज्य  के  संबंध  में  25  मई  1984  को  जारी  की  गई  उदघोषणा  का  प्रबंधन  25

 1984  से  6  महीनों  की  भर  अवधि  के  लिये  जारी  रखने  का  अनुमोदन

 करती

 जैसा  सभा  को  जाता  है  सिक्किम  राज्य  के  संबंध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतगर्त

 जरुरी  उद्घोषणा  और  राज्य  विधान  esa  को  भग  किये  जाने  स  सद  ने  23  जुलाई  1984  को

 अनुरोध
 कर  दिया  गया

 उद  घोषणा  25  मई  1954  को  जारी  की  गई  थी  और  24  नवम्बर  1984  तक  वैध  है

 राज्य  विधान  सभा
 का  पांच  वह  का  कार्यकाल  अक्तूबर  1984  में  समाप्त  हो  रहा  है  ।  तथापि

 राज्यपाल  ने  संकेत  दिया  है  कि  राज्य  विधान  मण्डल  में  लोगों  के  विभिन्‍न  वर्गों  को  प्रतिनिधित्व

 दोरे  के  बारे  में  राज्य  में  कई  ऐसे  संवैधानिक  महत्व  के  मामले  उठाये  जा  रहे  हैं  जिनके  दूरगामी

 परिणाम  हो  सकते  हैं  ।  जब  इन  मामलों  पर  विचार  हो  रहा  है  तो  ऐसे  समय  में  चुनाव  प्रक्रिया

 आरम्भ  करने  तनाव  बढ़  सकता  है  और  fags  फल  सकता  है  जिस  से  वातावरण  दुषित  हो  जाएगा

 राज्य  में  व्याप्त  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यपाल  ने  सिफारिश  की  है  कि  राज्य  में

 राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  24  नवम्बर  1984  महीने  के  लिए  ओरबढ़ा  दी  जाए  |  वापसी  जहां

 और  समझ  बूझ  की  स्थिति  पैदा  करने  और  सिक्कम  के  लोगों  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  सच्चे  हित  में  इन

 मामलों  को  समझने  के  लिए  भर  साथ  ही  राष्ट्र  के  समग्र  हित  को  अनुरूप  कार्य  करने  के  सभी

 प्रयास  जारी  रहेंगे  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  इस  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य

 संबंध में  राष्ट्रपति  द्वारा  25  मई  1984  को  जारीकी  गई  उद्घोषणा  का  अनुमोदन  किया  जाये  जिसके

 अनुसार  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  की  24  नम्बर  से  महीने  के  लिए  और  बढ़ाया  जाना  है  ।

 meme  महोदय  :  प्रशन  यह  है  ।

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतगर्त  सिक्किम  राज्य  के

 चर  लो corta  दे  अं संबंध  में  25  मई  1984  को  जारी  की  गई  विधान  ग  किये  जाने  की  उद्घोषणा  में
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 समापन  टिप्पणियाँ  27  1984

 बतन  25  1984  से  6  महीने  की  अवधि  का  और  कार्यकाल  जारी  रखने  का  अनुमोदन

 करती  हुं  1”

 हा  साव देब  स्वागत ee  gat

 7-10  प

 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  उद्घोषणा  को  जारी  रखने  के
 अनुमोदन

 को  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 गृह  मन्त्री  (sit  पों०  alo  नरसिंह  :  मैं  निम्नलिखित  संकल्प  पेश  करता

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  पंजाब  राज्य

 के  सम्बन्ध  में  6  1983  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  प्रवचन  6

 1984  से  6  महीने  की  और  अवधि  तक  जारी  रखने  का  अनुमोदन  करती  है  11.0

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ‘fas  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतगर्त  पंजाब  राज्य

 के  सम्बन्ध  में  6  1983  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  का  प्रवर्तन  6
 ms

 1984  से  6  महीने  की  और  अवधि  तक  जारी  रखने  का  अनुमोदन  करती  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  यह  जो  नवम्बर  से  आगे  तक  की  मंजूरी  ले

 ली  है  इसका  मतलब  यह  है  कि  दोबारा  इस  पाले  मेंट  का  सैशन  तो  होना  ही  नहीं  आज  हम

 भिखारी  दफा  मिल  रहे  है  तो  हम  एक  दूसरे  का  शुक्रिया  अदा  कर  न्यू  अध्यक्ष  आपकी  बड़ी

 आपने  इस  हाउस  से  सिफ  मुझे  ही  निकाला  आठ  दिन  के  लिए  और  किसी  को  भी

 नहीं  नि
 काला  |

 शो  रासविलास  पासबान  :  अध्यक्ष  हमने  आपको  बहुत  तकलीफ  दी  लेकिन

 यह  डेमोक्रेसी  की  रक्षा  के  लिये  किया  क्योंकि  सरकार  डिपो  क्रेजी  खत्म  करना  चाहती  थी  ।  आपको

 हमसे  दु  ख  पहुंचा  हो  तो  हमें  क्षमा  करेगे  ।

 घो  ख़ुरोश  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  हम  आपके  बहुत  भा भारी  हूँ  कि

 खेल  विभाग  ae  Ed  |  आर  आवास  मंत्रालय  में  तथा  waa  थ  काय  विभाग  में
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 उपमंत्री  (eit  मल्लिका जु  :  मेरा  सभी  संसद  सदस्यों  से  अनुरोध  हैं  कि  वे

 कमरा  संख्या  70  में  8.30  रात  के  भोजन  में  शामिल  हों  |

 महोदय  :  माननीय  arta  दिल  में  कुछ  संशय  हो  कि  सदन  की  बैठक

 दोबारा  होगी  या  नहीं  तो  वह  तो  जैसा  भी  होगा  देखेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जितने  दिन  आप  सेशन  चलाते  हैं मु  खुशीਂ  होती  जब  सेशन  नहीं

 होता  है  तो  मैं  उदास  हो  जाता  हूं  ।

 जिस  प्रकार  से  माननीय  सदस्यों  ने  इधर  उधर  नेतागणों  हर  एक  ग्रुप  के  लीडर्स

 ने  मेरे  प्रति  जो  सदभाव  दिखाया  और  आपने  मुझे  जो  मान  ओर  कोआपरेशन  दिया  है

 उसके  लिए  मैं  आप  सभी  का  वड़ा  आभारी  हु  ।  मैं  समझता  हु  भापने  वहुत  भारी  कृपा  को  इस

 हाउस  को  चलाने  में  और  मेरे  सामने  कभी  कोई  दुविधा  नहीं  भाई  i  कभी  कभी  थोड़ी  बहुत  कमी

 गर्मी  होती  ही  रहती है  लेकिन  मन  के  eee  कभी  कोई  दुर्भावना  नहीं  भाई  ।  बाहर  निकलते  ही

 वेसे  का  वैसा  ही  हमारा  भाईचारा  बना  रहा  जिस  सही  तरीके  से  आपने  इस  हाउस  को

 चलाया  है  उससे  प्रभावित  होकर  मैं  यह  कहने  के  लिए  तत्पर  हू  कि  इस  देश  में  प्रजातन्त्र
 का

 भविष्य  बड़ा  उज्जवल  है  ।

 ऐसा  सदभाव  और  भाईचारे  का  वातावरण  मैंने  संसार  की  किसी  पार्लियामेंट  में  नहीं  देखा

 इन  पाँच  वर्षों  में  हम  ने  465  टोटल  सिटिंग्न  की  31,00  घन्टे  काम  किया  340  बिल

 पास  किये  300  कालिंग  टेन्शन  82  गवन  मेंट  26  प्राइवेट

 9000  स्टार्ट  94000  अनस्टा्ड  39  प्राइवेट  मेम्बर  fart  और  3000  से

 ज्यादा  मैटल-अंड  रेज  किये  गये  ।  मैं  समझता  हू  कि  यह  एक  बहुत  बड़ा  frag

 हैं  ।

 silo  ay  दण्डवत  :  एक  संख्या  रह  गई  सदस्यों  ने  अपने  गले  खराब

 कर  लिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  20-25-50  माननीय  सदस्य  खड़े  हो  जाते  उस  समय  मेरे

 गले  का  क्या  हाल  हुआ  होगा--उस  के  लिए  कुछ  व्यवस्था  मालिक  वगेरह  आप  लोग  कर  दीजिए

 आफ  सेशन  में  ?

 श्र  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  हम  लोगों  ने  गला  नहीं  दबाया  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिल्कुल  नहीं  दबाया  ।  गला  गला  गले  से  गला  लगाना  होता है
 |

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रो  (att  वसंत  :  मैं  भाप  के  गले  के  लिए  आवश्यक  दवाइयाँ

 दे  दूगा  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  शुभकामनाएਂ  आप  के  साथ  हैं  ।  भाप  के  प्रति  मेरे  दिल  में  आदर
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 2  भाप  लोगों  को  बहुत  बहुत  धन्यवाद  जिन्होंने मुझे  इतना  आदर  कौर  मान  feat  यह  बहुत

 बनड़ा  खजाना  है  जिस  को  मैं  संजो  कर  रखू गा  और  जिस  को  मैं  अपनी  डायरी  में  लिख  कर  भर

 छोड़कर  जाऊ  गा  कि  ऐसे  सज्जन  सदस्य  थे  जिन्होंने  इतना  आदर  ae  सत्कार  दिया  |  आप

 को  बहुत  बहुत  धन्यवाद ।

 थमो  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपने  जिस  ढंग  से  कार्यवाही  का  संचालन

 किया  हम  उसकी  प्रशंसा  करते  हमारे  लिए  यह  खुशी  और  संतोष  की  बात  हैं  ।  मैं  अपनी

 भोर  से  अपने  दल  कीं  भोर  से  पूरा  संतोष  व्यक्त  करता  हूਂ  मोर  धन्यवाद  देता  हु  ।  हमारे  लिए

 सौभाग्य  को  बात  है  कि  आपने  ऐसा  कार्यवाही  संचालन

 श्री  रामविलास  पासवान  :  हम  लोग  लंगर-जेनरेशन  के  हम  लोग  समझते  हैं  कि  हम  ने

 आप  को  सदा  तंग  किया  होगा  लेकिन  मैं  समझता  हू  कि  आप  हम  को  छोटा  भाई  समझ  कर  या

 अपने  छोटे  लड़के  के  तुल्य  समझ  हम  लोगों  से  जो  भाप  को  कष्ट  पहुंचाया  है  ,  उस  के  लिए

 क्षमा  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आप  उतना  ही  प्यार  भी  कर  लेते  थे  ।

 थ्रो  रामविलास  पासवान  :  हम  लोगों  की  मंशा  चेअर  को  डिफाई  करने  की  नहीं  थी  और

 न  भविष्य  में  रहेंगी  ।  हम  लोग  ड्यूटी  पुरी  करते  थे  ।  हम  लोग  आप  को  जान  कर  तकलीफ  देते

 हम  लोग  व्यक्त  भी  करते  थे  कि  हम  आप  को  तकलीफ  दे  रहे  हैं
 ।  मैं  समझता  हू--भविष्य  में

 आप  इस  को  माइकल  नहीं  कीजियेगा  ।  भाप  जब  अपनी  किताब  लिखें  तो  उस  में  थोड़ा  हम  लोगों

 के  प्रति  प्यार  भी  लिखायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  जरूर  लिखा गा
 कि  इन्होंने  मेरी  कसम  तुड़वाई  !

 क्यो  adie  अग्रवाल  :  रामविलास  पासवान  ने  आज  अपनी  सारी  स्थिति  स्पष्ट

 कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  आदमी  समझदार  है  |  इस  हाउस  के  पांच  साल  के  अरसे  में  यह  जरूर

 लिखूंगा  कि  इन्होंने  मेरी  कसम  तुड़वाई  !  उस  के  लिए  मैं  इन  के  खिलाफ  जरूर  लिखा गा
 !

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  att  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच  के  एल  :  माप  के  लिए  शर  आपकी  उदारता  के  लिए  सभा  में  सभी  पक्षो  की

 यही  भावना  हैं  ।  भाप  उदार  तथा  अत्यन्त  योग्य  अध्यक्ष  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  म  महोदय  :  वाजपेयी  जी  जैसा  कह  कहे  तो  आशा  ही  जीवन  है  भर

 जीवन  ही  भाशा  तो  जरूर  मिलेंगे  कौर  यहीं

 aft  अटल  विहारी  वाजपेयी  :  नवम्बर  में  नहीं  मिलेगे  तो  उस  के  बाद  मिलेंगें  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  इसी  हाउस  में  और  यहीं  मिलेंगे
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 ait  stevens  :  जीवन  में  कही  न  कहीं  तो  मिल  ही  लेंगे  ।

 शनी  राजगोपाल  नायडू  :  हम  उपाध्यक्ष  को  भी  धन्यवाद  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  होती  है  |

 20  q.

 तत्पश्चात  लोक  समा  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  हुई
 ।

 rt ee

 सरकार

 atte  गुप्ता  472,  io  रामचन्द्र  देहलवी

 द्वारा  मुद्रित  ।
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